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 महोदय  पीठासीन  हुए
 (MR  SPEAKER  in  the  Chair

 wal  के  मोखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 सोसायटी  द्वारा  विदेशों  से  प्राप्त  की  गई  धनरादि

 41.  श्री  WUTET  झा  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  कोई  धर्मार्थ  सोसायटी  भारत में  श्रस्थिरता  की  स्थिति  उत्पन्न  करने  के  प्रयासों

 में  रुचि  रखने  वाले  देशों  से  भारी
 धनराशि  प्राप्त

 करती  रही  जैसा  कि  1976

 के  कुछ  दैनिक  पत्तों  में  समाचार  प्रकाशित  श्र  है  ;

 क्या  इस  सोसायटी  ने  विदेशों  से  प्राप्त  हुई  धन  राशि  का  बड़ा  भाग  केश  में  लोकतांत्रिक

 ढांचे  का  तख्ता  उलटने  के  लिए  कार्य  कर  रहे  व्यक्तियों  की  गेर-कानूनी  श्राधिक  ate  राजनी  तिक

 विधियों  पर  खच  किया  था  ;  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 a  मंत्री  Fo  ब्रह्मानन्द  से  (a)  संकेत  8  1976

 के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित  समाचार  रिपोर्ट  की  श्रोर  उसमें  उत्लखित  संगठन  एवाडें

 विकास  के  लिए  स्वेच्छिक  एजेंसियों  का  नाम  से  एक  पंजीकृत  सोसाइटी  है  ।  विदेशी

 एजेंसियों  से  उसके  स्वीकृत  उद्देश्यों  के  लिए  धनराशि  को  श्रपने  लेखों  में  न  x fear  तथा  सोसायटी  के

 उद्देश्यों  से  श्रसंबद्ध  प्रयोजनों  के  लिए  इस  के  तथाकथित  दुरुपयोग  के  बारे  में  सुचना

 प्राप्त  होने  पर  झ्रायकर  प्राधिकारियों  ने  5  1976  को  इस  सोसायटी  श्रौर  दिल्‍ली  तथा  बिहार
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 में उस उसके  कुछ  पदाधिकारियों  के  परिसरों  की  तलाशी  ली  थी  ।  लेखा  पुस्तकों

 तथा  श्रन्य  दस्तावेजों  जो  तलाशी  दौरान  पकड़े  गये  की  संवीक्षा  की  जा  रही  है  ।  संघ  ने  जो  धन  राशि

 विदेशी  ऐजेंसियों  से  प्राप्त  की  है  उसके  प्राप्ति के  स्वरूप  तथा  उसके  उपयोग  का  पता  लगा

 के  लिए  छानवीन  की  जा  रही  है

 श्री  भोगेन्द्र  झा
 यह  उत्तर  उतना  हीਂ  भरुखंत्तोषजनक  है  जितना

 कि
 प्रश्न  महत्वपूर्ण  है

 ॥

 हम  प्रधान  मंत्री  से  ही  सुनते  रहे  हैं  कि  किस  प्रकार  कुछ  विदेशी  एजेंसियां  हमारे  देश  में  भ्रस्थिरता

 की  स्थिति  बदा  करने  के  लिए  भारी  धन  राशि  व्यय  कर  रही  हैं  ।  यहां  यह  बताया  गया  है  कि  कई

 ऐसे  व्यक्ति  व  संगठन  हैं  जो  बड़े  पैमाने  पर  हंसात्मक  गतिविधियों  में  लगे  wa  हैं  श्रौर  पूर्ण

 क्रान्ति  के  नाम  पर  राजनीतिक  व्यवस्था  की  तोड़  फोड़  का  काय  कर  रहे  थे  ।  इस  से  भी  गम्भीर

 श्रारोप  यह  है  कि  इन्होंने  संस्थानों  के  नाम  पर  18  लाख  रुपये  प्राप्त  किये  ae  निश्चित  wafer

 के  लिये  बैंक  में  जमा  करवा  दिये  ।  किसी  धर्माथ  संगठन  के  पास  इतने  रुपये  नहीं  हो  सकते

 मंत्रीਂ  महोदय  बतायें  कि  ये  विदेशी  एजेंसियां  कौन-कौन  सी  हैं  ak  किस  प्रकार  काय  करती  हैं  ।  इन

 लोगों  का  संबंध  क्या  साज  श्राई०  Wo  या  उसके  सहयोगी  संगठन से  है  ।  ऐसे  लोग  जो  विधान

 सभा  या  लोक  सभा  भंग  करना  चाहते  हैं  श्रौर  सदस्यों  को  सदस्यता  से  त्यागपत्न  देने  को  वाध्य

 करना  चाहते  कहां हैं  ?

 श्री  Fo  रेड्डी  मैं  केवल  उसी  गश्त  का  उत्तर  दूंगा जो  पुछा  गया  है  ॥

 ए०  वी०  Go  श्रार०  डी०  नामक  संगठन  की  कार्यपालिका के  सदस्य  1973  में

 निर्वाचित  हए  थे  ।  इसके  प्रधान  श्री  जयप्रकाश  उपप्रधान  श्री

 कोषाध्यक्ष  श्री  राजेश्वर  पटेल  श्रौर  महासचिव  श्री  ए०  सा०  सेन  हैं  ।  कार्यपालिका  के  सदस्य

 सर्वेश्नी  बलभद्र  To  सी०  जन  टी०  सी०  के ०  डी०  गगरड  मथुरा  प्रसाद

 कालीपद  त्रिपुरारि  शरण  att  सुगत  दासगुप्त  हैं  ।

 इस  संगठन  को  सहायता  देने  वाले  संगठन  मुख्य  रूप  से  एस०  ए०  श्राई०  डी०  नति ग् गर  पश्चिम

 जमनी  सेन्ट्रल  ऐजेन्सी  फार  डिवलेपमैंट  एडਂ  हैं  ।  बिहार  में  जमुई  में  इसके  कार्यालय

 के  खाते  देखने  पर  पता  चला  कि  कंशबक  में  68.  64  लाख  रुपये  जमा  किये  गये  प्रौःर  फिर  उनका

 भूगतान  किया  गया  ।  श्राय-कर  झ्रधिकारी  इस  बात  की  जांच  कर  रहे  हैं  कि  इस  पेसे  का  उपयोग

 किस  प्रकार  feat  गया  2  लाख  रुपये  से  अधिक  राशि  का  एक  ait  खाता  है  ।  यह  भी  सच  है

 कि  18  लाख  रुपये  निश्चित  काल  की  श्रवंधि के  लिये  जमा  कराये गये  हैं  ।  इस  एजंसी  की  श्राय

 कर  से  छूट  मिली  हुई  है  क्योंकि  मूल  रूप  से  इसका  उद्देश्य  ग्रामीण-विकास  कायें  में  सहयोग  देना  था  ।

 यह  भी  देखा  गया  है  कि  पिछले  कुछ  समय  से  यह  एजेंसी  अपने  झ्रावश्यक  खाते  नहीं  भेज  रही  है  ।

 श्री  भोगेन्द्र  झा  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  जब  वित्त  मंत्रालय  श्रौर  आय-कर  विभाग  इस

 ara में  लग  हैं  तो  गह  मंत्रालय  हाथ  पर  हाथ  रखे  बैठा  हुमा  है  ।

 श्री  Fo  ब्रह्मानन्द  teat  पता  नहीं  प्राप  कया  कह  रहें  हैं  ।

 श्री  भोगेन्द्र  झा :  arid  कहा  कि  यह  एजेंसी  कुछ  विकास  are  में  लगी
 थी  ।

 शायद  गृह

 मंत्री  जी  को  जानकारीं  नहीं  कि  बिहार  में
 ब्लाक  स्तर  पर  हजारों  श्रादमी  कम  से  कम  200/-
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 मौखिक  उत्तर
 नली

 20  1897  (7)

 रुपये  मासिक के  केतन  पर  नियमित  रूप  से  इस  एजेंसी  के  लिये  कायें  कर  रहे
 बे  लोग  पिछले

 दो  वर्षों  में  बिहार  में  सामान्य  श्राथिक  तथा  शैक्षिक  जीवन  में
 बाधाएं  खड़ी  करने  में

 लगे  हुये  थे  ।  इसकी  कार्यपालिका  1974 में  बनी  थी  ate  18  1974  से  ही  जब  गड़बड़ी

 शुरू  हुई  थी  ।  यह  ती  हमें  अआपात  स्थिति  की  घोषणा  ने  बचा  लिया  श्रत्यथा  पता  नहीं  कया  होता  ?

 शायद  ाप  या  मैं  प्रश्नोत्तर के  लिये  यहां  नहीं  होते  ।  am  हमें  बताइये  कि  कुल  कितना  रुपया

 इसे  विभिन्न  स्रोतों  से  मिला  ।  जिन  विभिन्न  ब्यापारिक  संस्थाओं  की  बात  मंत्री  जी  ने  कही  है

 क्या  उनका  सम्बन्ध  अमरीका  शौर  पश्चिमी  जमंनी  के  ऐसे  ख्रोतों  से  है  जो  हमारे  लोकतंत्र  को  समाप्त

 करने  पर  तुले  हुए  हैं  ।  क्या  प्रत्येक  स्तर  पर  इस  एजेंसी के  कमंचारियों  को  पकड़  लिया  गया  है
 2

 8  फरवरी  के  समाचार  के  अनुसार  कुछ  बैंक  लाकर  भी  पकड़े  गये  थ  ।  उनमें  क्यो  थाः  क्या  इनका

 पेसा  दिल्‍ली  त्र  बिहार  के  ऐसे  लोगों  द्वारा  प्रयोग  में  लाया  गया  जो  फौज  शौर  पुलिस  को  farts

 के  लिये  उकसा  रहे  थे  ?

 शी  Re  ब्रह्मानन्द  रेडडी  :  यह  बात  प्रकाश  में  arg  है  कि  जिस  प्रयोजन  के  लिये  यह  एजेंसी

 बनाई  गई  थी  उसके  लिये  उसके  संसाधनों  का  एक  भाग  प्रयोग  में  नहीं  लाया  गया  ।  कुछ  धन  का

 दुरुपयोग  किया  गया है  ।  इसका  कैसे  उपयोग  किया  गया  इसकी  अंधी  पौर  जांच  बल
 रही

 इस  समय
 मेरे

 पास  श्रौर  कोई  सुचना  देन ेके  लिये  नहीं  है  ।

 श्री  झा  क्या  इन  संस्थानों  का  सोधा  सम्बन्ध  विदेशों  से  है
 ?  क्या

 श्रमरीकी  एजन्सियां  वे  ही  हैं  जिनके  कि  समाचारपत्र  हैं
 ?

 जानकार अध्यक्ष  महोदय :  क्या  सरकार  के  पास  ऐसी ज  ही  है  ?

 श्री  क०  ब्रह्मानंद  रडडी  :  यह  बड़ा  व्यापक  प्रश्न  पूछा  गया  इस  प्रश्न  से  उनका

 सीधी  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मंशो  वित्त  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  ऐसे
 करणों  के  बारे  में  बताया  गया  था  ।  भूतपूर्व  गृह  मंत्री  श्री  दीक्षित  ने  भी  बताया  था  कि  ऐसे  कुछ

 संगठनों  को  डालर  मिल  रहे  ऐसा  परिवार  नियोजन  के  नाम  पर  हो  रद्दा है  ।  एक  एजेंसी

 है  वल्ड॑  ्रागनाइजेशन  sm  .  इण्डियन  एसोसिएशन  श्राफ  यूथ  ् ६.2 ह गर  वल्ड॑  यनिवसिटी

 सर्विस  ।  इनकी  गतिविधियों  पर  क्या  नजर  जा  रही  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  इसका  मल  प्रश्न से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  झप  बैठ  जाइये

 अनुपूरक  प्रश्न पुछ  ते  हैं  ।  मल  प्रश्न  एक  विशेष  समिति  के  बार  में  है  ।

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी :
 मैं  प्रश्न  पुछना  चाहता  हूं  ।

 aed  यूनिवर्सिटी  सरविसਂ

 ante  गतिविधियों  के  नाम  पर  कर  रही  है  ।  य  सर्विस  |  स्थिति  की  विरोधी  क्या
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 सरकार  को  इसकी  जानकारी  है  ?  वह  पंजीकृत  भी  नहीं  है  प्रौर  हर  बात  की  ग्रालोचना  करत  हैं  ध

 यह  सर्विस  कलकत्ता  में  सक्रिय  रूप  ले  faarfyat Fara az Tat में  कार्य  कर  रही  है  मुझे भय

 है  कि  इस  सर्विस  का  भी  उन  एजेंसियों  से  कुछ  सम्बन्ध हैं  यदि  मंत्री  महोदय  को  जानकारी  है  तो

 क्या  कार्यवाही की  जा  रही  है  ?

 श्री  के ०  wants रेडडी  :  | प ज ग्स  कई  श्रभिकरण हैं  जिन्हें  इस  संगठन  से  धन  मिलता  रहा  है  ।

 उड़ीसा  में  सर्वोदय  मंडल  को  64,000/-  रुपये  मिले  हैं  ।  we  भी  कई  संगठन हैं
 ्र्भी  हाल  ही

 में  राज्य  सभा  ने  विदेशी  धन  विधेयक पास  किया  है  ।  qe  बहुत  श्रावश्यक  विधेयक

 श्रभी  तक  कोई  कानून  नहीं  था  ।  किसी भी  ब्यक्ति  ग्रथवा  संगठन  को  चैक या
 बैंक  ड्राफ्ट

 के  साध्यम से  कितना  ही  धन  भेजा
 जा

 सकता  था  ।  हमने  भारत  में  विदेशी  धन  के  भेजने  को

 मित  करना  OU ELE  समझा  ।  मेरे  पास  एसी  जानकारी  है  कि  कई  मिशनरियों तथा  धामिक

 संगठनों  के  माध्यम  से  करोड़ों  रुपये  भेजे  गये  हैं  ।  1972-74  में  31  करोड़  रुपया  भारत

 इस  विधेयक  के  कानून  बन  जाने  पर  हमें  इस  बात  की
 जॉच  का  अधिकार  मिल  जायेगा  कि

 कसे  श्रौर  कहां  से  यह  पेसा  श्राया  और  इसका  प्रयोग  किस  प्रकार  galt  क्या  इसका  ठीक  प्रयोग

 हुआ  है  ताकि  इस  पर  रोक  ठीक  नियंत्रण  रखा  जा  सकेगा  ।

 शी  रान  सहाय  पाण्डे  :
 मुह  मंत्री  ने  बताया  है  कि  इस  विशिष्ट  धर्मार्थ  समिति  के  प्रधान

 जयप्रकाश  नारायण  हैं  ।  कया  मैं  जान  सकता हूं  कि  भारत  में  एसे  कितने  संस्थान  हैं  जिनसे  Fo  पी०

 सम्बद्ध  हैं  प्र  जिन्हें  विदेशों  से
 धन

 मिलता  है  ।  दूसरें  ae  भो  श्रारोप  लगाया  गया  कि  इन  संगठनों
 को  चीन  से  पैसा  मिलता  है  ।  क्या  ऐसी  सामाजिक  ate  wate  संध्थाश्रो  पर  जिन्हें

 विदेशो  धन  मिलता  है  पर  नजर  रखी  जाती  है  ?

 श्री  Fo  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  :  जब  भी  हमें  विदेशी  धन  भारत  ara  की  जानकारी  मिलती है  तो

 उन  संस्थाश्रों  पर  निगरानी  रखते हैं  ।  लेकिन  जैसा कि  मैंने  प्रभो  निवेदन  किया  सरकार  को

 विदेशों  से  मिलने  वाले  धन  को  विनियमित  करने  का  म्रधिकार  नहीं हैं  ।

 स्तकंता  विभागों  में  श्रनिर्णात  पड़े  Wawa  के  मामले

 *42.  at  ण्श्च्  छ  एन०  मुकर्जी  :  क्या  प्रधान  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सतकंता  विभागों  में  प्रभी  कितने  मामले  निपटाने  के  लिये  पड़े  हुये  हैं  ;

 वर्ष  1973-74,  1974-75  तथा  1975-76 में  सतकंता  सम्बन्धों  कितने  मामले

 लिपटाये  गये  ;  air

 इन  मामलों  के  मुख्य  निष्कष  क्या  हैं
 ?

 गह  मंत्रालय  में  saat  एफ०  एच०  मोहसिन  )  :  से  :  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  प्रिंथालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  10398/76]

 d
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 इसमें  केन्द्रीय  सरकारी  कमेंचा  रियों  के  सतकेता  सै  सम्बन्धित  मामलों  के  सम्बन्ध  tag  19  7  क

 74  WIT  1974-75 की  श्रपेक्षित  सुचना  दी  गई  है  ।

 वर्ष  1975-76  की  सुचना  तत्काल  उपलब्ध  नही ंहै  ।  इसे  केन्द्रीय  Tas TT  श्रायोग

 श्रगली  वार्षिक  रिपोर्ट
 में

 सम्मिलित  कर  लिया
 जो

 सामान्य  अवधि
 में  संसद्‌ के

 सामने  रखी  जाएगी ।

 श्री  एच  एन०  मुकर्जी  :  यह  श्रवांछनीय़  तथ्य है  कि  1973-74  से  1974-75  ag

 के  अन्त  तक  लम्बित  सतकंता  सम्बन्धी  मामलों  की  संख्या  बढ़  गई  है  सरकार  ने  यह  घोषणा  की

 थी  कि  जिन  लोगों  की  fate  खराब  है  तो  उन्हें  सेवा  से  निलम्बित  कर  दिया  जाएगा

 चाह  उनके  विरुद्ध  कोई  भी  मामला  लम्बित  न  हो  ।  लेकिन  1973-74  में  केवल  2  प्रौर

 75.0  में  केवल  5  अधिकारी  सेवा  निवृत्त  किये  गये  हैं  हालांकि  जांच
 अधीन

 मामलों  की  संख्या  बहुत  बड़ी  है  ।

 श्री  एफ०  एच ०  मोहसिन  :  यह  सत्य  है  कि  1973-74  के  मुकाबले  में  लम्बित  मामलों

 की  संख्या  में  कुछ  वृद्धि हुई  है  ।  1973-74 में  यह  संख्या  5,708  शर  1974-75  में  बढ  कर

 5,926  हो  गई  ।  लेकिन  इस  विषय  में  उपाय  किये  गये  हैं  कि  झ्रनुशासन  सम्बन्धी  मामलों  के

 टान  में  कम  से  कम  समय  लगे  ।  जैसा  कि  विवरण  से  स्पष्ट  है  झ्नुशासन  सम्बन्धी  मामले

 अधिकर  श्रराजपत्रित  कर्मचा  रियों  के  विरुद्ध  हैं  ।  श्रौर  केन्द्रीय  सतकंता  श्रायोग  श्र  संघ  लोक  सेवा

 झायोग  इस  मामले  के  निपटान  में  हस्तक्षेप  नहीं  करते  बल्कि  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  का  काम

 विभागीय  शझ्रनुशासन  समितियों  का  है  इस  बीच  केन्द्रीय  AAR AT  श्रायोग  को  ये  हिदायत  दी  गई

 हैं  कि  सी०  बी०  श्राई०  द्वारा  भ्रारोपों  की  जांच  का  कार्य  सामान्यतया  3  मास  के  भीतर  पुरा  हो

 जाना  चाहिये  ा झर  चाजें  शीट  करने  तथा  जांच  समिति  का  प्रतिवेदन  तैयार  करने  में  मास  से  अधिक

 समय  नहीं  लगना  चाहिये  ।  यदि  किसी  मामले  में  बिलम्ब  हो  तो  ag  मामला  att  बिलम्ब  के  कारण

 बताने  वाला  एक  विवरण  से  उच्च  को  सौंप  देना  चाहिये  ।  मंत्रालयों  श्रौर  विभागों

 से  गया  है  कि  महीने  से  लम्बित  मामलों  सम्बन्धी  एक  तथ्यात्मक  विवरण  इस  विभाग  को

 प्रस्तुत  किया  जाये  जिसमें  बिलम्ब  के  लिये  कारण  बताये  जाने  चाहियें  ।

 एक  प्रश्न  यह  किया  गया  कि  श्रनिवाय  रूप  से  सेवा  निवृत्त  किये  गये  अधिकारियों  की  संख्या

 कम  लेकिन  इस  विवरण  में  सेवा  निवृत्त  किये  जाने  वाले  मामलों  की  कुल  संख्या

 नहीं  दी  गई  ।  इंसमें  केबल  उन  मामलों  की  संख्या  दी  गई  है  जिनके  विरुद्ध  सतकंता  सम्बन्धों  मामले

 चलाये  गये  शर  जिन्हूं  दण्डस्वरूप  सेवा  निवृत्त कर
 दिया  गया

 ।
 ara  स्थिति के  बाद  से

 6-3-76  तक  सेवा  निवृत्त  किये  गये  कुल  कमंचा  रियों
 की  संख्या  इस  प्रकार  है  eed

 प्रथम  श्रेणी  46

 द्वितीय  श्रेणी  117

 1,573 तुत्तीय  श्रेणी

 aga  श्रेणी
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 कुल  संख्या है  2,297 ।  केन्द्रीय  सवारों
 में  सेवानिवत्त  किये  wr  अधिकारियों  की  संख्या

 इस  प्रकार है
 :

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  10

 भारतीय  पुलिस  सेवा  12

 भारतीय  वन  सेवा

 इस  प्रकार इस  विवरण  में  ये  श्रांकड़े  नहीं  हैं  ।

 श्रो  हुच ०  एन०  मुकर्जों :  मैं  इस  कुख्यात  मामले  के  बारे  विशेष  रूप  से  जानना  चाहता  हूं

 जिसका  उल्लेख  सदन  में  गत  ag  किया  गया  1975  11  नेक अ्प्रल  1975  को  इसके

 बारे  में  प्रश्न  पूछा  गया  था--भारतीय  पर्यटन  विकास  निंगम  के  प्रबन्ध  निदेशक  तथा  म्रध्यक्ष  के  सम्बन्ध

 जिनके  बारे  मैं  ag  समाचार  छप  चुका  है  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  उनके  बारे  मैं  जांच  पुरी  कर

 ली  गई  हूं  ग्रौर  सरकार  भी  सदन  को  ag  बता  चुकी  है  कि  aq  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  सिफारिशों  का

 अध्ययन  कर  रही  है  ?  परन्त  विशिष्ट  पदाधिकारी  को  न  सेवा  निवृत्त  कर  दिया

 गया  है  श्रौर  नही  इस  सम्बन्ध  में  उनके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  are  उस  सम्पूर्ण  समय  के

 दौरान  जब  तक  कि  उसके  विरुद्ध  जांच  चलती  रही  पद  पर  बना  रहा  ale  वहू  इतनी  शर्क्ति

 सम्पन्न  स्थिति  मे  था  कि  ag  ava  विरुद्ध  चल  रही  जांच  को  प्रभावितਂ  कर  सकता  था  |  इस  समय

 लाकह्ीड  काण्ड  की  चर्चा  विश्व  की  विभिन्न  राजधानियों  में  चल  रही है  are  हमारे  पास  टकरु  श्रायोग

 का  wea  प्रतिवेदन  भी  जिसमें  श्री  पी०  alto  नायक  के  व्यवहार  की  चर्चा  भी  जो

 जांच  से  छूट  जायें  क्योंकि  उसने  सचिव  का  पद  छोड़  दिया  परब  उनको  पहुंच
 से

 बाहर
 मैं  यह

 जानना  चाहता  हुं  कि  सरकार  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  के  श्रष्यक्ष  सम्बन्धी  इस  कुख्यात  मामले

 में  विशेष  रूप  से  कया  कर  रही  है  श्रौर  भारत  सरकार  के  सचिव  या  ऐसे  बड़  पदों  वालें  उन  व्यक्तियों

 के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही की  जा  रही  ह  जो  इसलिए  सजा  पाने  से  बच  जाति  हैं  कि  वह  सेवा  निवृत्त

 हो  जाते  हैं  या  जांच  मैं  विलम्ब  हो  जाता  है  ?

 श्री  एफ०  एच०  मोहसिन  :  मुख्य  प्रश्न  बहुत  सामान्य  सा  था  अर्थात  सतर्कता  अ्ायाग  के

 समक्ष  पड़े  उनਂ  निर्णीत  सामलों  की  संख्या  ।  wa  यह  एक  विशेष  मामले  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ।

 वह  प्रलग  प्रश्न  पूछें
 तो

 मैं  इसका  उत्तर  दे  सकता  हुं  ।

 श्री  छुच०  एन०  2  1975  की  Haifa Tet ASAT प्रश्न  संख्या  8434 के  रूप  में  मैंने

 इस  व्यक्ति  भारत  प्रयंटनਂ  विकास  विभाग  के  बारे  मे  प्रश्न  पूछा  था  प्र
 र

 सदन  को  यह

 जताया  गया  था  कि  इस  व्यक्ति  के  विरुद्ध  लगाये  गये  कुछ  पर  केन्द्रीय  tc Gaba  श्रायोग  ने  झपना

 निर्णय  दे  दिया  हे  ate  वह  विचाराधीन है  ।  इस  बात  को  लगभग  एक  वर्ष  हो  ग्या  हे  यदि ag  व्यक्ति

 अपने  पद  पर  श्रासीन  रहते  हुये  भज  उड़ाता  रहता  प्रत्येक  व्यक्ति  को  अपने  पक्ष  में  लाने  तथा  forget

 उसके  विरुद्ध
 area  लगाय ेथे

 उनके  विरुद्ध  दबाव  डालने के  लिए
 प्रयत्नशील

 रहता  हूं
 तो

 भला
 मैं

 और  सदनਂ  किस  प्रकार  से  चेन  से  बेठ  कर  यह  सब  देख  सकते  हैं  ।

 श्री  एफ०  एस०  मोहसिन  :
 यदि  यह  प्रश्न  श्री  के  बारे में  तो  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो

 की  सिफारिश  के  भ्रनुसार  उन्हें  चेतावनी  जारी  कर  दी  गई  थी  ।
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 20  1897  Cu)  उत्तर

 ShriM.  C.Daga:  May  I  kRow  the  number  of  cases  in  which  you  were  forced  to  launch
 Prosecution  by  the  Bureau  of  Investigation  from  ist  April.  1973  to  31st  March,  1974,  the

 cases  in  which  punishmene  waS  Necessary,  the  number  of  cases  in  which  prosecutions  were
 number  of  08565  in  which  the  departmeNtal  enquiry  was  considered  necessary,  the  number  of

 laundhed  and  the  number  of  cases  in  which  enquiry  has  been  started  and  what  are  the  results  ?

 श्री  फ ०  एच०  मोहसिन  :  इन  सब  बातों  का  उल्लेख  विवरण  में  किया  गया  है  परन्तु मैं

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सौंपे  गए  मामलों  के  कुछ  ग्रांकड़े  दे  देता  at  1975  में  पंजीकृत  मामलों  की

 संख्या  1,196;  इनमें  सम्बद्ध  राजपत्रित  619;  केन्दीब  जांच  ब्यूरो  द्वारा  हाथ  मैं  लिये

 गये  जिनमे  ag  के  प्रारम्भ में  पड़े  अनिर्णीत  मामले  भी  शामिल  की  2,282;  मुकदमे

 के  लिए  भेजे गये  मामलों  की  संख्या  453;  न्यायालयों  द्वारा  निपटाये  गये  मामलों  की  संख्या  325;

 271  मामलों  में  ata  सिद्ध  हो  गया  झर्थात  83.4  प्रतिशत  मामलों  किन  मामलों  मैं  बरी  या  मुख्त

 कर  दिया  गया  उनकी  संख्या  54;  विभागीय  क्रायवाही  के  लिए  जिन  सामलों की  सूत्र ना  प्रशासनिक

 अधिकारियों को  दी  उनकी  संख्या  812;  जिन  मामलों  में  विभागीय  कार्यवाही  पुरी  की  जा  चुकी

 हैं  उनकी  संख्या  816;  मसलों  में  सजा  दी  गई  उनकी  संख्या  681,  अर्थात  83.  5  प्रतिशत

 श्री  बसन्त  साठे
 :

 Fag  चाहता  हूं  कि  क्या  वर्तमान  मैं  श्रधिका  रियों  के

 विरुद्ध  कार्यवाही  करने  का  जो  बातावरण  बना  gat  है  उसमें  उन  मामलों  में  भी  कार्यावाह्ी  की  गई  है

 जोकि  6  या  7
 वर्ष  से  farrratter  जांच  के  लिए  श्रनिर्णीत  पड़े  हुये  aah  जिन  के

 विरुद्ध  कार्यवाही की  गई  उन्हें  उच्च  श्रधिकारियों  के  समक्ष  wot  स्थिति  स्पष्ट  करने  का  कोई

 नहीं  दिया  गया  हैं
 ?

 क्या  श्राप ऐसे  मामलों  पर  पुनःविचार करने  के  लिए  कोई  तंत्र  बनायेंगे ताकि  इन

 अधिकारियों  को  स्पष्टीकरण  देने  का  प्राप्त  हो  सके  और  जहां  कहीं  कोई  उचित  मामला

 वहां  आप  न्याय  कर  सकें  ?

 att  Ge  एच०  मोहसिन  :  यदि  किसी  को  झकारण  ही  परेशान  किया  गया  हो  तो  वहू  उपयुक्त

 प्राधिकारियों  के  पास  ग्रपीलਂ  कर  सकता  है  ।  सिविल  सेवा  ग्राचार  संपहुता  नियमों  में  इसकी  व्यवस्था

 है  ।

 केरल  में  इदमलयार  परियोजना  लिए  faarer

 सहायता

 *43.  श्री  ए०  के०  गोपालन  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :,

 क्या  केरल  राज्य  सरकार  ने  केरल  में  इदमलयार  परियोजना  के  लिये  एक  करोड़  रुपये

 की  विशेष  सद्दायता  मांगी

 क्या  मांगी  गई  विशेष  सहायता  की  मंजूरी  दे  दी  गई  नथ थार

 यदि  तो  तत्सम्बच्धीं  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झाई०  Fo  से  1976-77

 की  राज्य  कौ  वार्षिक  योजना  तैयार  करते  समय  इदमलयार  परियोजना  पर  विस्तार  से  विचार  विस्

 किया  था  ।  1976-77 की  3.  50  करोड़  आंकी  गई  थी  ।  राज्य  की  सनुमोदित

 वार्षिक  योजना  में  इसे  पुरी  राशि  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।



 Oral  Answers  Phalguna  20,  1897  (Saka)

 श्री  Yo  Ko  गोपालन  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इदमलयार  परियोजना  के
 लिए

 योजना  श्रायीग  द्वारा  1973  में  मंजूरी  दे  दी  गई  थी  श्रौर  राज्य  बिजली  ate  द्वारा

 इस  परियोजना  का  प्रारम्भिक  कार्य  भ्रारम्भ  जा  चुका  है  ate  उस  पर  लगभग  187.  85

 लाख  रुपया  खर्च  भी  किया  जा  चुका  है  ।

 श्री  श्राई०  के०  गजराल  :  परियोजना AT  1973  में  मंजर  की  गई  थी  प्रौर  उस  समय  इस  पर

 23,40  करोड़  रुपये  खर्चे  होने  का  लगया  ग्या  था  अरब  यह  श्रनसानित  व्यय  बढ़  कर

 29,  25  करोड़  रुपये  हो  गया  है  चालू  योजना  के  तीनों  वर्षों  के  लिए  धनराशि  की  व्यवस्था  कर

 दी  गई  हैं  ।

 श्री  Uo  के०  गोपालन  :  योजना  प्रायोग  के  मुख्य  सलाहकार के  साथ  6-6-75  को

 विचार  विमश  किया  गया  था  ate  उस  विचार  विमष  के  निष्कर्ष  क्या  है
 ?

 श्री  श्राई ०  Fo  गुजराल  :  मैं  श्रापको ठीक  तरह  से  यह  तो  नहीं  बता  पाऊंगा  कि

 मुख्य  के  साथ  किस  मामले  पर  विचार-विमशं  हुआ  ।  परन्तु  पारेयोजनाओं  की  प्रगति

 का  जायज़ा  लेने  श्रौर  वास्तविक  कार्यक्रम  तथा  wifes  धनराशि  के  बारे  में  ही  frarelaarar  किया

 जाता  है  ।
 इस  विशिष्ट  मामल  में

 राज्य  सरकार  ने  1976-77 में  195  लाख  रुपये

 aq  करने  का  प्रस्ताव  किया है  परन्तु  योजना  aaa  ने  यह  धनराशि  बढ़ाकर  350  लाख  रुपये  कर

 दी  हूँ

 श्री  ए०  के०  गोपालन  इस  लिखित  विवरण  में  यह  बताया  गया  है  कि  इसके  बारे  में  नौवहनਂ

 ait  परिवहन  मंत्रालय  के  साथ  किया  गया  था  शर  उसी  की  मंत्रणा  के  भ्राधार  पर  ही

 केरल  सरकार  से  इस  परियोजना  के  लिए  श्रपने  ही  संसाधनों  से  धनराशि  जुटाने  के  लिए  कहा  ग्या  था

 ौर  इसके  लिए  बजट  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  एक  अलग  प्रश्न  है  वह  सड़कों  के  बारे  में  है  ।

 श्री ए०  Fo  गोपालन  !  परियोजना मैं  वह  भी  शामिल  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  «
 यदि  उसके  बारे  में  आप  कोई  श्रन्य  प्रश्न  पूछना  चाहते  तो  पूछ

 सकते हैं  ।

 श्री  श्राई०  के०  गुजराल  :  मैं  परियोजना  विभिन्न  पहलग्रों  का  ब्यौरा  न  दे

 पाऊ |

 श्री  ए०  के०  गोपालन  विवरण  में  stat  बताया  है  कि  केन्द्र  परियोजना  के  लिए

 कोई  वित्तीय
 सहायता  नहीं

 दी  जायेगी  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  ?

 श्री  श्राई०.के०  गुजराल :  मैं  यद  बताना  चाहता हूं  कि  इस  समय  परियोजना  पर  29°25

 करोड़  रुपया  qq  श्राने  का  झनुमान  है  श्रौर  ज्यों  ज्यों समय  बीतता  जायेगा  हम  इसके  लिए  धन  राशि

 देते  रहेंगें जैसे  कि  अरब हम  दे  रहें  हैं  ।
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 10  1976
 nme  हनी

 fasta  क्षेत्र  बिकास  कार्बक्रम
 आर

 केन्द्रीय  मंत्रालयों  को

 झावश्यकताएं

 *  46.  श्री  एन०  sitEredtt  नायर  :  क्या  उद्योग  नागरिक  पूति  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ¢

 क्या  केरल  सरकार  ने  उनके  मंत्रालय  से  श्रनुरोध  किया  है  कि
 इरीम्पनम-कला  मसारी

 सड़क  तथा  पांच  तन्य  सड़कों  को  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  ate  seta  मंत्रालयों  की

 में  शामिल  किया  श्रौर

 यदि  तो  केरल  सरकार  के  श्रनुरोध  पर  भारत  सरकार
 ने  क्या

 कार्यवाही
 की  है  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पति  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  बी०
 पी०  मौर्य  )

 :  झौर  (a)

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 केरल  सरकार  ने  इ  रिम्पनम-कलामसारी  मार्ग  तथा  पांच  wea  सड़कों  को  जिनकी  आवश्यकता

 केरल  न्यूजप्रिंट  प्रोजेक्ट  के  लिए  विशेष  क्षेत्र  दिकास  कार्यक्रम  द झ्र  केन्द्रीय  मंत्रालयों
 के

 कार्यक्रम  के

 अ्रन्तर्गत  सम्मिलित  किये  जाने  के  लिए  जहाजरानी  झ्रोर  परिवहन  मंत्रालय  से  भ्रनुरोध  किया  था  ।

 जहाजरानी  तथा  परिवहन  मंत्रालय  ने  केरल  सरकार  को  सलाह  दी  थी  कि  उक्त  योजना  के  अ्रंतंगत
 ~

 तब  ate  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  जा  सकेगी  जब  तक  कि  भारत  सरकार  कं  किसी  मंत्रालय

 सड़क  परियोजता  प्रायोजित  नहीं  की  जाती
 ।

 तत्पश्च।त  केरल  सरकार  ने  ferqata  पेपर

 कारपोरेशन  की  केरल  न्यूजप्रिंट  परियोजना  के  लिये  जरूरी  पांच  सडकों  के  सूधार  कार्य  को  इस

 योजना  में  शामिल  करने  हेत  प्रायोजित  उद्योग  we  नागरिक  प्रति  मंत्रालय  से  अनुरोध

 किया  ।  बाद  में  इस  मामले  में  जहाजरानी  श्रौर  परिवहन  मंत्रालय  को  लिया  गया  श्रोर

 उनकी  सलाह  पर  केरल  राज्य  को  यह  परामशं  दिया  गया  कि  चूंकि  इस  योजना  के  लिय  wat

 तक  कोई  बजट  प्रावधान  नहीं  गया  है  त्र्त  वे  इन  सड़कों के  निर्माण  का्य॑  को  अपने

 साधनों  से  पुरा  करायें  ।

 श्री  एन०  श्रीकान्तन  नायर  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  राज्य  सरकार  छः

 सड़कों  के  लिए  पर्याप्त  धन  नहीं  दे  क्या  उद्योग  श्रौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  कम  से  कम

 इरिमपनम-कलामसारी  मागें  को  अपने  के  वित्तीय  प्रस्तावों  में  सम्मिलित  करेंगे  ?  केरल

 में  तैयार  हो  रही  नयी  परियोजना  के  लिए  इस  मार्ग  की  श्रावश्यकता  उन्होंने  केरल  की

 सड़कों  के  लिए  सहाधता  मांगी है  अप  उनमें  से  कम  से  कम  एक  के  लिए  तो  सहायता  दें  ।

 श्री  बी०  पी०  मौय॑  :  राज्य  सरकार  के  साथ  हमारे  करार  के  अ्रनुसा र  सड़कों  का  श्राधारभूत

 ढांचा  सरकार  द्वारा  तैयार  किया  जायेगा  ।  इस  योजना  में  हमें  कम  से  कम  पांच  सड़कों  की

 झ्रावश्यंकता  इनकी  लम्बाई  146  किलो  मील  इनपर  लगभग  2.  11  करोड़  रूपये  की

 लागत  wat  इसके  लिये  संबद्ध  केन्द्रीय  मंत्रालय  से  बात  की  थी  जहां  तंक  इस  योजना  का  प्रश्न  है

 इस  पर  हम  झौर  भार  नहीं  डाल  सकते  |



 ि
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 श्री  एन०  थी  कान्तन  नायर  :  केरल  न्सूज  प्रिन्ट
 फरियोजना  मुख्य  रूप  से  इन  पांच  सड़कों

 के  पुरे  होने  पर  निर्भर  करता  क्या  वित्त  मंत्री  महोदय  इसके  लिये  वितीय  व्यवस्था के  लिए  कोई

 झर  सुझाव  देंगे  ?

 श्री  ato  पी०  ald  :  जैसे  कि  मैंने  कहा  कि  हमारी  योजना  82  करोड़  रुपये  की  है  ।  हम  ्रौर

 मार  नहीं  सह  सकेंगे  ।  राज्य  सरकार  ने  आश्वासन  दिया  था  कि  झाध।रभूत  वह  तयार  करेगे

 राज्य  सरकार  को  इसकी  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।

 श्री  एन०  sareaeat  नायर  इन  सड़कों  के  बिना  परियोजना  के  पुरे  होगे  का  क्या  लाभ

 ह ै?

 अध्यक्ष  महोदय :  उन्होंने कहा  है  कि  राज्य  सरकार  यह  कार्य  करे  |

 औद्योगिक  नीति  में  परिवतंन

 *45.  श्री  भान  सिह  भौंरा
 :

 क्या  उद्योग  और  नागरिक  gta  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  श्रौद्योगिक  नीति  में  बड़े  परिवर्तन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 है  ;  भ्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है  ?

 wart  और  नागरिक  प्रति  मंत्री  (  श्री  टी०  wo  फाई  )  :
 बौर  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 सरकार  की  सामाजिक  न्याय  श्रौर  झौद्योगिक  क्षेत्र  में  प्राप्त  करने

 की  नीतियां  नीति  संकल्प  1956  से  विनियंत्रित  है  ।  झ्ौद्योगिक  नीति  संकल्प  के  विस्तृत

 ढ़ांचे  के  अ्रन्तर्गत  सरकार  ने  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  नीति  में  समय  समय  पर  परिवर्तन  किये  है  ताकि

 विशेष  रूप  से  राष्ट्रीय  ay  व्यवस्था  के  लिए  महत्वपूर्ण  प्राथमिकता  वाले  उद्योगों  का  तेजी  से  विकास

 किया  जा  सके  ।  हाल  ही  में  सरकार  ने  ऐसी  स्थिति  पैदा  करने  के  लिए  श्रभ्यूपाय  किये  हैं  जिससे

 श्रधिष्ठापित  क्षमता  का  श्रधिकतम  एपयोग  किया  जा  सके  तथा  प्राथमिकता  के  अनुसार  नये

 विनियोजन  जिनमें  प्रशासनिक  नियंत्रण  कम  से  कम  किये  जा  सके  ।

 श्री  भान  fag  1976  को  मंत्री  महोदय  श्री  पाई  ने  मद्रास  में  एक  वकतब्य

 feat  था  ।  मैं  उसमे  से  उद्धुत  करता हूं
 :

 न  निर्यात  प्रयत्नों  मैं  श्रौद्योगिक  ग्हों  का  योगदान  20  प्रतिशत  था  ale  एकाधिकार

 जिन्होंने  बहुत  सी  विदेशी  मुद्रा  का  उपयोग  का  योगदान  बहुत  कम

 रहा  ।  उन्होंने  कहा  कि  यदि  देश  ने  जिन्दा  रहना  है  तो  1988  तक  निर्पात

 को  बढ  कर  18,000  करोड़  रुपये  का  हो  जाना  चाहिए  1”
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 कि  विदेशो  |. हय अ अगे  पाई  ने  कहा  बताया  गया है  |  है  कि  बप  दे  ye  बजाने  बका  उसके  सोतों  को

 बढ़ाने  के  लिये  नीति में  परिवर्तनों  का  संकेत  किया  ”

 विवरण  में  उन्होंने  बताया  है  कि  उन्होंने  कुछ  कार्यवाही  कि
 है

 ।
 मैं  जानना  चाहता  हं  कि

 उनके  मद्रास  के  वतकव्य  पर  ध्यान  देते  go  नोति  सम्बन्धी  क्या  परिवर्तन  किये  गये  है
 ?

 ail  ठी०  ए०  पाई  श्रौद्योगिक  नीति  सकल्प  में  सरकारी  क्षेत्र  के  लिये  ग्रारक्षित  क्षेत्रो  को

 तथा  उन  क्षेत्रों  की  जिनमें  सरकारी  तथा  निजी  क्षेत्र  कार्य  कर  एवं  उन  क्षेत्रों  की  जिनमें  केवल

 निजी  क्षेत्र  को  कार्य  करने  की  अनमति  परिभाषा  दो  गई  है  ।  मेरे  इस  वक्तव्य  का  कि  इस  देश

 के  उद्योगों  को  उत्पादन  भर  निर्यात  बढ़ाना  प्रौद्योगिक  नीति  से  कोई  सम्न्ध  नहीं  है  ।

 श्रो  भान  fag  भौरा  :  मंत्री  महोदय  को  टाटा  द्वारा  दिये  गये  तीन  महोने  के  इस  अल्टीमेटम

 को  देखा  होगा

 के  पहले  पूर्वाध  टाटा  ने
 भारतीय  तेल

 निगम  को  लिखें पत्र  1976

 तक  वैध  सभी  ि» श्रादेशो  को  रद  कर  दिया  ।

 टाटा  के  धमकी  देन  वाले  के  कारण  मैं  यह  जानना  चाहता  हं  कि  क्या  सरकार  टाटा

 के  इस  पत्न  के  आगे  झक  जायेगी
 ?

 श्री  टी०  ए०  पाई  :  हमें  किसी  से  कोई  भ्रल्टीमेटम  प्राप्त  नहीं  gar  है  ।  भ्रल्टीमेटम  से  सरकार

 की  नीति  नहीं  बदली  जा  संकती  ।

 श्री  प्रिय  रंजनदास  मंशी  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हैं  कि  कया  श्रोद्योगिक

 arzaay  की  उदार  नाति  के  बावजूद  देश  में  प्रौद्योगिक  विकास  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जो  लाइसंस

 जारी  किये गये  उनके  श्रधिकांश  मामलों  में  उद्योगों  की  स्थापना  को  महत्व  नहीं  दिया  गया

 श्त्रौर  दूसरे  क्या  यह  भी  सच  है  कि  कई  मुख्य  मंत्रियों  ने  उद्योग  मंत्रालय  को  राय  दी  है  कि  जब  तक

 usa  सरकारों  को  कुछ  विशिष्ट  शक्तियां  नहीं  दी  जाती  कि  वे  राज्यों  में  विभिन्न  वस्तुग्रों  के  बारे  में

 अग्रता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्य  की  श्रौद्योगिक  लाइसेंसों  सम्बन्धी  नीति  निर्धारित  करें  देश  का

 ग्रौद्योगिक  विकास  तीब्र  गति  से  नहीं  हो  सकेगा  ।

 श्री  Zo  ए०  जारी  किये  गये  लाइसेंसों  पर  निगरानी  रखी  जा  रही  है  ।

 सरकारों  को  भी  लाइसेंस  जारी  करने  के  बाद  सब  सहायता  दो  जाती  शभ्रौर  यह  राज्य

 सरकारों  पर  निर्भर  करता  है  कि  वे  पुरी
 सुविधाएं

 प्रदान  कर  ताकि  उद्योग  स्थापित  हो  सकें  ।  हम

 इस  बात  का  विशेष  ध्यान  रखेंगे  कि  जो  लाइसेंस  पिछड़े  क्षेत्रों
 में

 जारी  किये  गये
 हैँ

 उन  पर

 दृष्टि  रखी  जाये  ।  जहां  तक  श्रौद्योगिक  श्रावेदनों  का  प्रश्न  है  यह  सभी  राज्यों के  माध्यम  से  ग्राते  हैं

 मुख्य  को  यह  शिकायत  नहीं  हो  सकती  कि  उनकी  सिफ़ारिशों  के  विपरीत  लाइसेंस  जारी

 किये  गये  है  ।
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 (Saka)

 Shri  Bibhuti  Mighra  :  Have  they  got  any  report  identifying  the  areas
 and  the  number  of  industries  set  up  in  those  backward  areas  and  what  steps  Lave  teen
 takeD  or  are  being  taken  to  facilitate  the  setting  up  of  incustyies  in  the  public  sectc:  in  these
 aTeas

 श्री  टी०  ए०  पाई  :  ग्रापको  विदित  ह  कि  भारत  का  75  प्रतिशत  क्षेत्र  पिछड़ा  क्षेत्र  समझा

 जाता
 है  mtz  हमने  कारखाने  लगाने के  लिये  600  wade  दिये  यह  जानने के  लिये  हम

 विशेष  प्रयत्न  कर  रह  हैं  कि  बे  उद्योग  चाल  क्यों  नहीं  किये  गये
 ?  वित्तीय  संस्थाग्रों  को  ये  हिदायतें

 दी  गई  हैं  कि  वे  इन  परियोजनाओं  के  लिये  वित्त  व्यवस्था  को  प्राथमिकता  दें  ।  हमने  दृढ़  निश्चय

 किया  है  कि  पिछड़ेपन  को  दूर  करने  के  लिये  जो  कदम  उठाये  गये  हैं  उस  काय  को  पुरा  किया  जाये

 यह  कायें  1  वष  में  पूरा  हो  यह  कहना  कठिन  है  ।

 श्री  भोगेन्द्र  झा  :  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  उनकी  नीति  का  उद्देश्य  उत्पादन  बढ़ाना  ग्रौर

 mem  निर्भर  होना  इसलिये  वास्तविक  उत्पादन  क्षमता  के  उपधोग  के  बारे  कुछ  ढील  दी  जा

 सकती  है  ।  क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  कुछ  भ्रौद्योगिक  गृह  जोरदार  शब्दों  में  कह  रहे  हैं

 कि  मन्दी  or  गई  है  इसलिये  बे  उत्पादन  में  कमी  कर  रहे  हैं  क्या  सरकार  इस  बःरे  में  सचेत  रहेगी

 कि  उत्पादन  में  कमी  न  होने  पाये  ।  क्या  उत्पादन  कम  करने  वाले  एककों  को  स  कारी  where

 में  ले  लिया  जाएगा
 ?

 श्री  टी०  ए०  फाई  :  जहां  तक  श्रावश्यक  वस्तुप्ों  सम्बन्ध  है  सरकार  सन्तुष्ट  हूं  कि

 उत्पादन  बढ़  रहा  कुछ  उद्योगों  में  मन्दी  झाई  है  ae  उनकी  बिक्री  पहले  की  श्रपेक्षा
 कम  हुई  है  ।

 सरकार  की  नीति  यह  हे  कि  रोजगार  के  जितने  साधन  पंदा  हुये  हैं  वह  कायम  रहें  र  ऐसी  नीतियों

 का  पालन  किया  जाये  जिससे  रोजगार  के  अवसर  बढ़ें  ।  प्रत्येक  एकक  को  सरकारी  अ्रधिकार  में

 लेने का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  ऐसा  सोच-विचार  के  बाद  ही  होता  है  ।

 श्री  डी०  एन०  तिवारी  :  मंत्री  जी  के  अनुसार  600  लाइसेंस  दिये  गय ेहैं  ।  उनमें  से

 कितने  उद्योग  लगाये  गये  हैं  भ्र  किन  क्षेत्रों  में  लगाये  गये  हैं  ?

 श्री  ato  ए०  पाई  :  इसके  लिये  श्रलग  से  प्रश्न  पूछिये  । ड

 कलफ्ककम  में  सद्रास  परमाणु  विद्युत  परियोजना  के  प्रथम  एकक

 का  चालू  किया  जाना

 *  50.  श्री  ato  एन०  रेड्डी  :

 श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  :

 क्या  परमाण  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कलपवकम  में  भद्रास  परमाणु  विद्युत  परियोजना  के  प्रथम  एकक  को  चालू  करने

 में  बिलम्ब  होने  की  सम्भावना  है  ;  aK
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 यदि  at,  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 ऊर्जा  मंत्री  (att  क््ष्ण  चन्द  wa):  तथा  wa  ग्राशा है  कि  मद्रास  परमाण

 ऊर्जा  विद्युत  परियोजना  का  पहला  युनिट  वर्ष  1978  के  प्रारम्भ  में  चालू  हो  जायेगा  ।  इसके

 चालू  होने  में  बिलम्ब  का  प्रमुख  कारण  भारत  में  तैयार  किये  जाने  वाले  उपकरणों  की  सप्लाई  में

 देरी  होना  है  ।  बिजलीघर  स्थापित  करने  तथा  उसे  चालू  करने  से  सम्बन्धित  के  ऋप  पर

 निरन्तर  ध्यान  दिया  जाता  हूं  तथा  जहां  कहीं  भी  ग्रावश्यक  पाया  जाता  वहां  देरी  को  दर  करने

 की  कायंवाही  तत्काल  की  जाती  है  ।

 श्री  ato  एन०रेड्डी  :  क्या  विदेशों  से  विशेषकर  से  सहायता  ली  गई  इस  योजना

 के  शीघ्र  का्यन्वयन  के  लिये  यह  सहायता  भ्रनिवायं  है  ।

 श्री  कुष्णन  चन्द्र  पस्त  :  कुछ  उपकरण  कनाडा  से  श्राने  वाले  थे  ।  इस  सम्बन्ध  में  बातचीत

 चल  रही  है  श्रौर  समाचारपत्नों  में  भी  fore  छपीं  हैं  ।

 कागज  को  उफ्लब्धता  शर  इस  का  मलय ब

 *53.  श्री  क्‌०  एस०  सधकर  :  क्या  उद्योग  att  नागरिक  vata हिले  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  अब  कागज  की  उपलब्धता  बढ़  गई  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ;

 (7)  कागज  उत्पादकों  ने  मूल्य  कम
 न

 होने  देने  के  लिए  एक  कार्टेल  बनाया
 हैँ

 ;

 श्प्रौर

 यदि  at,  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 उद्योग  और  नागरिक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  :  ्र

 इस  समय  किसी  भी  किस्म  के  कागज  की  सप्लाई  की  अभी  weal  अनुपलब्धता  सम्बन्धी

 कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 श्र  कागज  का  मूल्य  कम  न  होने  देने  के  लिये  कागज  उत्पादकों  द्वारा  को  ल

 बनाये  जाने  की  जानकारी  सरकार  को  नहीं  है  ।  बस्तत भ्छ्  यह  बात  जानकारी  में  श्राई  है  कि  बाजार  में

 कड़ी  मूत्यस्पर्धा  चल  रही  है  ।

 Shri  K.  M.  Madhukar  :  Sir,  the  Private  Paper  Mill  owners  haye  been  sooting  the
 Country  by  forming  a  Cartel.  They  are  fleecing  money  from  students  who  have  to  pay  more
 money  for  their  books  and  are  uMable  to  purchase  exercise  books  in  sufficient  qualttities.
 The  Oriental  Paper  Mill  and  other  mills  have  earned  huge  profits  by  creating  artificial  short-
 age.  Infact  they  want  to  discourage  the  overnment  from  Gecreasing  the  price  of  parer.
 Government  should  take  over  all  the  private  firms  to  eMsure  proper  supply  of  white  paper
 and  exercise  books  to  studens,

 Shri  | भि  Maurya:  So  far  asthe  white  paper,  which  is  used  for  printing  is  concerned,
 there  is  no  shortage.  We  need  about  ome  lakh  ninety  thousand  101८५  of  this  white  paper
 and  we  are  producing  a  bit  more.
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 The  Government  do  not  propoSe  to  Nationalise  the  paper  industry  because  we  need  lot
 of  money  for  Setting  up  paper  factories  in  public  e  had  provided  atout  27.896
 tonnes  of  paper  for  exerciSe  books  last  year  and  this  year  from  Aprilto  June.  We  are  making
 available  48,000  tonnes  fox  the  purpose.

 Shri  K,  M.  Madhukar  |  The  hon.  Minister  has  very  cleverly  sice  tracked  the  issue.
 The  Govt.  had  taken  over  two  paper  millsin  Bihar  a viz.  Ashoka  Paper  01115  &  Thakur  Paper  Mills
 but  these  two  units  haye  not  started  production  so  far.  I  afraid  paper  mill  owners  are  putting
 PressUre  oN  the  GovernmenNt.  If  not,  what  steps  Government  have  takeN  to  Start  production
 and  to  remfe  shortage  of  paper  ?

 झध्यक्ष  भहोदय :  बहुत  लम्बा  प्रश्न  किया  यह  तो  उत्पादन के  बारे  में  है
 ।

 Shri  K.  M.  Madhukar  Sir,  the  Minister  seems  to  be  ready  to  reply.

 Shri  P.  Maurya:  The  hon.  Member  seemsfto  be  eMtertaining  some  misuncer-
 standing.  There  iS  no  question  of  any  pressuere  on  the  overnment.

 अध्यक्ष  महोदय  :  सदस्य  ने  दो  कारखानों के  बारे  में  पुछा

 Shri  B.  | ि  Maurya  The  hon,  Member  can  write  to  mein  this  regard  or  he  may  put
 a  Separate  question.

 es

 INCORPORATION  OF  A  RULE  IN  GOVERNMENT  SERVANTS  CONDUCT
 RULES  REGARDING  GIVING  AND  TAKING  OF  DOWRY  BY  CENTRAL

 GOVERNMENT  EMPLOYEES

 *54.  Shri  M.C,  Daga,  Shri  N.K.  Sanghi  :  Willthe  Prime  Minister be  pleased  to
 State

 whether  the  Central  Government  hae  incorporatec  a  rule  in  the  Government  Ser-
 ६,  nduct  Rules  under  which  the  Centr!  Government  employees  will  te  punished  for

 giving  and  taking  dowry  ;  and

 (0)  if  so,  the  main  features  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.H.  Mohsin)  :

 (a)  Yes.  Sir.

 (b)  A  copy  of  rule  13-A  of  the  CCS  (Conduct)  Rules.  1964  is  placed  in  the  Taije  of
 House.

 Copy  of  Rule  13-A  of  CCS  (Conduct)  Rules  1964,  Reffered  to  in  reply  to  Part  (b)  of  Lok
 Sabha  StarredQuestion  No.  54  Dated  10-3-1976

 *13A.  No  goverenmeft  Servant  shall—

 (i)  give  or  take  or  abet  the  giving  or  taking  of  dowry  ;  or

 directly  or  indirectly.  from  the  parents  or  guardian  of  a  bride  or  bridegroom (ii)
 asus  e  caSe  may  be.  any  dowry.

 E.  planation  the  purpoSes  of  this  rule.  ‘dowry’  has  the  same  meaning  as  in  the
 Dowry  Prohibition  Act,  1961  (28  to

 a
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 Shri  M.C.  Daga  :  How  are  you  going  to  implement  these  iNstructions  ?  How  will

 you  find  out  the  instances  of  taking  dowry  or  giving  dowry  ?  Secondly,  willthe  Kanya
 or  the  presents  given  by  relatives  &  friends  form  partofthe  dowry.  Thirdly,  are  not  the  Concuct
 rules  framed  by  the  Governments  of  Haryana.  Punjab,  Uttar  Pracesh  and  Rajasthan  mcre
 Stringent  ?

 श्री  एफ०  एच०  मोहसिन  :  दहेज  निषेध  1961  पहले  से  ही  लागू

 अब  उसकी  हिदायतें  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  नियमों  के  भ्रन्तगंत  लाई  गई  हैं  अब  केवल

 यही  संशोधन  किया  गया है  ।  दहेज  सम्बन्धी  हिदायतों  का
 पालन  करने  के

 भ्रादेश  1965  से  ही

 लागू  यदि  दहेज  लेने  या  देने  संबंधी  कोई  शिकायत  मिलती  है  तो  तुरंत  कार्यवाही
 की  जाती  है  ।

 लेकिन  शिकायत  श्रवश्य  चाहिए  ।  श्रत्यथा  कोई  कार्यवाही  करना  सम्भव  नहीं है
 ।

 sata  योजना  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  मंत्री  ate  weaker  मंत्री

 इन्दिरा
 :  माननीय  ने  faa  कठिनाइयों  का  उल्लेख  किया  मुझे  उनका

 पूर्ण  aa  है  दहेज  लेने  श्र  देने  की  घटना  का  पता  चलना  कठिन  इसके  लिए  हमें

 आप  जैसे  लोगों  का  सहयोग  चाहिए  जिन्हें  पता  हो  कि  उनके  पड़ौस  में  क्या  हो  रहा  है  ।  जन  समथेन

 के  यह  कार्य  सफल  नहीं  हो  सकता  है  ।  सोभाग्य  से  महिलाओं  के  सभी  संगठन  र  अन्य

 युवा  संगठन  इस  कायें  में  रुचि  ले  रहे  हमारा  विचार  है  कि  दहेज  के  विरुद्ध

 किया  जाना  चाहिए  ।
 जनमत

 तैयार

 Shri  M.C.  Daga  :  Millions  of  copies  of  Puran  and  Gita  have  teen  5010  but  no  tocy
 acts  upon  them.  So  it  is  our  duty  to  help  in  the  implementaticns  of  this  law.  But  want  to.

 ask  how  many  persons  have  been  punished  since  the  enactmeNt  of  Dowry  Act,  1961.

 श्री  एफ ०  एच०  मोहसिन :  मेरे  पास  ऐसी  कोई  सुचना नहीं  है  ।  wa  चूंकि इस  बात  को

 श्राचरण  नियमों  के  अ्रन्तगंत  ले  श्राया  गया  है  इस  लिए  wa  उम्मीद  हैं  कि  शिकायतें  प्राप्त  होंगी  ।

 श्री  एन०  के०  साँघी  :  इन  नियमों  को  झाचरण  संहिता  में  रखना  बहुत  बढ़िया  कायें  है  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  झोर  श्राकृष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  दहेज  निषेध  1961

 की  शब्दावली  के  झाधार  पर  ग्य भ्छ् ४  यह  संशोधन  किया  गधा  है  ।  उसमें  काफी  विस्तृत  व्याख्या  की  गई

 है  जिसके  झ्ाधार.पर  शादी  के  म्रवहरपर  दी  गई  भेंट  को  नहीं  माना  जायेगा  ।

 क्या  सरकार  पुन  :  विचार  करेगी  ate  इसकी  पुन  :  परिभाषा  निर्धारित  करेगी  श्रथवा  इस

 सम्बन्ध  में  कुछ  करेगी

 at  एच०  :  दहेज  की  यह  परिभाषा  दहेज  निषेध  1961  से

 ली  गई  है  मुस्लिम  वैयक्तिक  कानून  के  श्रन्तगंत  स्वीकार  की  गई  मेहर  की  राशि  इसके  अझन्तगत

 नहीं  श्राती  ।  इस  समय  मुस्लिम  वैयक्तिक  कानून  में  किसी  प्रकार  का  परिवर्तन  करने  का  हमारा

 कोई  विचार  नहीं  हैं  ।

 फाकिस्तान  में  1<-a frat  का  सेन्पोकरण

 थै

 *55.  श्री  राससहाय  पाण्डे  :

 श्री  श्रजुन  सेठी  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  पाकिस्तान  में  गैर-सैनिकों  के  a AeA  के  कथित  व्ह्त
 कार्यक्रम  की  WT  दिलाया  गया  है  ;  श्रौर
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 (a)  यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रक्षा  मंत्री  बंसी  :  जी

 sara  सुरक्षा  को  प्रभावित  करने  वाली  पाकिस्तान  में  गतिविधियों  पर  सतकं

 निमरानी  रखो  जातों  है  ताकि  हमारी  रक्षा  योजना  बनाते  समयਂ  उन्हें  ध्यान  में  रखा  जा  सके  ।

 श्री  राम  सहाय  समय  समय  पर  प्रकाशित  इस  रिपोर्ट  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  श्री

 weal  पाकस्तान  में  सैन्यीकरण  के  बुहत  कार्यक्रम  बनाने  हेतु  विभिन्न  देशों  का  दौरा  कर  रहे  हैं

 और  जैसा  कि  हाल  में  हमने  समाचार-पत्नों  में  पढ़ा  है  कि  चीन  के  रक्षा  उपमंत्री  तैयारियों  का

 निरीक्षण  करने  के  लिए  पाकिस्तान  में  पधारे  हैं  श्रौर  चूंकि  श्रमरीका  ने  पाकिस्तान  को  शस्त्रों  की

 सप्लाई  पर  लगे  प्रतिबंध  को  हटा  दिया  है  ate  फ़ांस  भी  पाकिस्तान  को  हथियार  सप्लाई  कर  रहा  है

 alt  श्री  भुट्टो  पाकिस्तान  की  सैनिक  शक्ति  को  बढ़ाने  के  लिए  हथियार  मांगने  के  लिए  स्वयं  कई

 देशों  में  गढ  हैं--पाकिस्तान  द्वारा  बढ़ाई  गई  सैनिक  शक्ति  स्वभावत  :  भारत  के  विरुद्ध  प्रयोग  की

 जायेंगी  ।  क्या  मैं  जान  सकता  g  कि  देश  की  प्रभसत्ता  की  रक्षा  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  FT

 हमारा  विचार  है  ?

 श्री  बंसी  लाल  :  ज  साकि  मैंने  पहले  बताया  है  किਂ  श्रपने  रक्षा  प्रयोजनों  के  लिए  योजना  बनाते

 समय  हम  इन  संब  गतिविधियों  पर  सर्तक  निगरानी  रख  रहे  हैं  ।

 श्री  रामसहाय  फॉडे  :  प्रतिबंध  हटावे  जाने  पर  हमने  जो  प्रतिरोध  किया  है  उसपर  श्रमरीका

 की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्री  बंसौलाल  :  इस  श्रनुपुरक  प्रश्न  का  मुख्य  प्रश्न  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 कच्चे  माल  कों  सप्लाई

 *58.  शो  सरजू  पाण्डे  :  कया  उद्योग  शरीर  नागरिक  पुति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भ्रत्यावश्यक  कच्चे  माल  की  सप्लाई  में  सुधार  करने  का  निणंय  लिया

 यदि  तो  तत्वंबंधी  तथ्य  क्या  ate

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  करने  में  इसे  कहां  तक  सहायता  मिलेगी  ?

 उद्योग  श्रौर  नागरिकर  पूर्ति  मंत्री  Zto  qo  से  :  सरकार  उद्योगों

 के  लिए  ग्रावश्यक  कच्चे  साल  का  संभरण  सूप्रवाही  बनाने  हेतु  समय  समय  पर  कदम  उठाती  रही  हूँ  ।

 देश में  मिलने  वाले  श्रधिकांश  कच्चे  साल  के  वितरण  पर  नियंत्रण  नहीं  लगाया  गया  पिछड़

 क्षेत्रों  में  स्थापित  किए  गए  उद्योगों  को  अधिमान  देने  का  कोई  विशेष  नहीं  किया  गया  हैं  ।

 aa  उद्योगों  को  प्रावंटित  की  जो  जाने  वाली  इस  प्रकार  की  श्रायातित  कच्ची  सामग्री  के  मामलों

 में  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थापित  एककों  के  साथ  श्रपक्षाकृत  उदारता  बरती  जाती  इसका  उल्लेख

 चालू  श्रायात  व्यापार  नियंत्रण  नीति  के
 परा

 76
 मैँ  किया  गया  है
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 Shri  Sarjoo  Pandey  :  Tne  Minister  has  just  now  Stated  that  geMmerally  there  is  no

 Shortage  of  raw  material  and  the  intustries  set  up  in  backward  areas  are  given  liberal  treatment
 im  the  distribution  of  raw  material.  I  would  like  to  know  whether  some  provision  ag  been
 mile  (0  give  preferential  treatment,  Specially  to  industries  im  Eastern  Uttar  Pradesh  inthe
 mitter  of  distribution  of  raw  material  ?  I  woul?  also  like  to  know  whether  any  complaint  has
 beet  received  from  eaStern  U.P.  that  raw  material  is  not  being  miade  available  to  industries
 Mere

 त्रों  do  ए०  पाई :  क्या  यह  लघु  श्रौद्योगिक  यूनिटों  के  लिए  हू  ?

 श्री  सरजू  जी  हां  |

 श्री  टी०  Yo  पाई  :  जब  तक  लघु  उद्योगों  में  नये  यूनिटों  का  सम्बन्ध  रसायन  सम्बन्धी

 उद्योग  को  सामान  के  मूल्य  का  100  प्रतिशत  के  बिजली  उपकरणों  से  सम्बन्धित  उद्योग  को

 70  प्रतिशत  के  बराबर  ब्रौर  अन्य  उद्योगों  को  40  प्रतिशत  के  बराबर  कच्चे  साल  का  नियतन  किया

 जाता  पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंस्थित  नए  यू  निट  यदि  वह  रसायन  से  सम्बन्धित  है  तो  उसे  उपकरणों

 के  मूल्य  के  100%,  अर  किसी  wer  परम्पराग्रत  उद्योग  को  75  प्रतिशत  के  wat  पर  कच्चे  माल

 का  नियतन  किया  जाता  है  ।  जबकि  oer  क्षेत्रों  मे  स्थित  छोटे  यूनिटों  के  सामले  में  प्रवर  सूची  मे  शामिल

 उद्योगों  के  लिए  6  महीने  के  लिए  श्रधिकतम  1  लाख  रुपए  के  मलय  के  कच्चे  माल  का  नियतन  किया

 जाता  हैं  शर  गैर-प्रवर  सूची  में  शामिल  यूनिटों  के  लिए  प्रति  वर्ष  1  लाख  रुपया  है  ।  श्रन्य  यूनिटों

 के  मामल  में  प्रवर  उद्योगों  के  लिए  यह  राशि  प्रत्येक  छमाही के  लिए  1  लाख  रुपए  है  ake  wer  उद्योगों

 के  मामले में  यह  राशि  प्रत्येक  छमाही  के  लिए  1. 5  लाख  रुपए है  ।

 यदि  साननीय  सदस्य  ऐसा  कोई  विशेष  पासला  मेरे  ध्यान  में  लाते  हैं  जद्दीं  किसी  यूनिट  को

 कच्चे  माल  की  कमी  के  कारण  हानि  हो  रही  मैं  उस  पर  श्रवश्य  ही  ध्यान  दूंगा  ।

 ए ee  te

 sweat  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 भारत  श्रसरोका  द्वारा  सयवत च्च्के  वेज्ञानिक  कार्य

 44.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  भारत  तथा  अ्रमरीका  का  विचार  बहुत  से  क्षेत्रो ंमें  संयुक्त  रूप  से  वैज्ञानिक  कायें

 आरम्भ  करने  का  हैं  ;  AK

 यदि  तो
 एत्संबंधी

 मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राई०  Ho  गुजराल  )  :  जी  ai

 विचाराधीन  क्षेत्रों  के  erate  जल  तथा  मृदा  ग्राम्य  उपयोग  के  लिए  सौर

 इंधन  तथा  कच्चे  साल  के  लिए  जल्दी  बढ़ने  वाले  प्रंकाश-संश्लेषी  कायें ay  खाद्यान्नों  की  हानियों

 को  कस  करने  के  लिए  कृषोत्तर  प्रौद्योगिकी  तथा  सौर-विद्युत  शामिल  हैं  ।
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 पर्यावरण  के  क्षेत्र  में  कार्य  क्रमों  के  कोयल  की  सफ़ाई  तथा  कोयल  के  जलने  से

 गेस  का  ठोस  श्रपशिष्ट  व्यवस्था  तथा  जल  शोधन  का  समावेश  किया  जाएगा  ।  स्वास्थ्य

 के  क्षेत्र  मे  ,  कार्य  क्रमों  में  weal  के  साथ-साथ  उपायचयी  तथा  स्वास्थ्य

 सेवायों  का  सौपान्त  तथा  व्यवसायिक  सुरक्षा  शामिल  हैं  ।  इलेक्ट्रानिक  घटकों  की  विश्वसनीयता

 के  मूल्यांकन  तथा  इलैक्ट्रानिक  सामग्री  लक्षण  वर्णनਂ  के  प्रचालन  कार्यक्रमों  को  भी  विकसित  किया

 जाएगा

 भारत  इट्ली  dara  उपक्रम  परियोजनायें

 45  श्री  मती  रोजा  fererrer?  देवा  ह ि  :.  क्या Li  ि  i  उद्योग  ste  नागरिक  पुति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  भारत  इटली  के  संयुक्त  उपक्रम उपक्रम की  बहुत  सी  परियोजनायें  भारत
 में

 स्थापित

 होंगी

 )  यदि  at,  ती  तत्सबंधी  रूपरेखा  कया  श्रौर

 (7)  ये  किस  सीसा  तक  भारत  में  उपलब्ध  कच्चे  माल  पर  अधारित  होंगी  ?

 उद्योग  श्रौर  नागरिक  पुति  मंत्रीं  ठी  ०  To  :  ते  इटली  aaa

 WaT  की  हाल  ही  में  नई  दिल्‍ली  हुई  बैठक  में  दोनों  पक्षों  के  बीच  rs  वार्ता मैं  wer  बातों  वे

 साथ  साथ  इटली  के  सहथोग  से  भारत  में  निम्नलिखित  वस्तयें  बनाने  की  संभावनाओं  पता

 लौह  अयस्क  पिलेटसਂ

 चमड़ा  का  माल

 श्रश्रक  को  कागज

 (4)  कम्पोस्ट  निर्माण  करने  वाल  संयंत्रों  के  लिए  ढलाई  श्रौर  गढ़ाई  ।

 एल्यूमिचियस  प्रक्रिया  )

 जूट  मिल  मशीनें

 इन  संभी  प्रस्तावों  में  भारत  में  उ  पलब्ध  कच्चे  माल  की  जरूरत  पड़ेगी

 हाल  ही  में  सरकार  ने  भारतीय  शरीर  इटली  को  पार्टियों  के  बीच  निम्नलिखित  भिन्न  वस्तुएं

 बनाने  हेतु  कपड़ा  भानव  निमित  मानव  निमित  रेशे  बनाने  की  मोटर

 गाड़ियों  का  सहायक  डीजल  fea  सिलाए  कप  बिजली  के  अ केस जन

 टायर  गैस  रोटरी  स्क्रीन  fafer  मोटर  गाड़ियों  टायर/ट्यूब

 के  चमड़े  के  cafes  ग्राइंडिंग  बटरपलाई  चाल्ब्ज  श्रादि  के  लिए  -  सहयोग

 व्यवस्था  के  लिए  सहमति दी  जा  चुकी  है  ।
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 ने भित्तिक  (Sane)  कलाकारों के
 बारे  में  नये  नियम

 #47.  ait  शद  भूषण
 :

 क्या  सुचना  प्रौर  प्रसारण  मंत्री
 बताने

 की
 कपा  करेंगे कि  :

 क्या  नैमितिक  कलाकरों  के  बारे  में  कुछ  नये  नियम  बनाये गये  हैं  ;

 (a)  नैमितिक  कलाकारों  के  लिये  स्थानान्तरण  नीति  का  व्यौरा  क्या  है  ;

 10-12  वर्षों  से  भी  अधिक  समय  से  काम  कर  रहे  तदथ  ware
 पर  नियुक्त

 कर्मचारियों  की  सेवा  में  नियमित  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ;  शर

 इन  कर्मचारियों  को  कब  स्थाई  wt  से  खपा  लिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  विद्याचरण  शुक्ल  )  :  जी  नहीं  ।

 से  नैमितिंक  कलाकार  श्राकाशवाणी  के  के  दिन  प्रतिदिन

 के  कार्यक्रमों  तथा  तदर्थ  और  wer  श्रवधि  के  लिये  कर्मचारियों  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  के

 के  लिये  लगाये  जाते  है  ।  इसलिये  उनके  तैनाती  स्थान  से  उनका  स्थानान्तरण  उन्हें

 नियमित  करने  या  उनको  स्थायी  रूप  से  खपाने  का  सामान्य रूप  से  कोई  प्रश्न  नहीं  उठता

 श्राकाशवाणी  में  ऐसा  कोई  नेमितिक  कलाकार  नहीं  है  जो  लगातार  10  वर्षों  या  इसके  अधिक

 समय
 से  काम  कर  रहा  हो  ।

 एक  प्रसिद्ध  मलयाली  गीत  कों  श्राकाशवाणी  से  प्रसारित  न  करने

 का  निणंय

 *48.  श्री  सी०  क०  चन्द्रप्पन  :  क्या  सूचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  श्राकाशवाणी  के  इस  farora  की  ate  दिलाया  गया  है

 कि  सुविख्यात  शास्त्रीय  मलयाली  स्वर्गीय  श्ररायेम्मन  द्वारा
 रचित  तथा  श्राधुनिक

 चलचित्र  के  लिये  संगीतबद्ध  किये  गये  एक  प्रसिद्ध  मलयाली  गीत  जो  एनिबक

 शब्दों में  श्रारम्भ  होता  को  से  प्रसारित  नहीं  किया  जायेगा  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ;

 क्या  मलयाली  समाचारपत्नों  ग्रौर  साहित्यक  क्षेत्र  में  इस  निर्णय  पर  रोष  प्रकट

 किया  गया  at;  अर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सुचना  और
 प्रसारण  मंत्री  विद्याचरण  शुक्ल  )
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 जब  यह  गीत  पहली  बार  प्रसारित  किया  गया  था  तब  जनता  ने  यह  श्रापत्ति  उठाई
 थी  कि  इस  गीत  का  तत्व

 है
 ।  तबइस  गीत  को  स्थानीय  स्वर-परीक्षण  समिति  के  पास

 भेजा  गया  था  ।  उस  समिति  ने  यह  राय  दी  कि  यह  गीत  प्रसारण  योग्य  नहीं  है  ।

 इस  कार्रवाई  की  एक  वर्ग  के  फ़िल्मी  cat  द्वारा  श्रालोचता  की  गई  ।  साहित्यिक

 क्षेत्रों  में  कोई  प्रतिक्रिया  प्रोप्त  नहीं  हुई  है  ।

 मामला  विचाराधीन  है  ।

 केरल में  इडडकी  va  बिजली  परियोजना का  चाल  किया  जाना

 *51  alo  जनाद॑नन  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  प्रधान  मंत्री  ने  इस  वर्ष  फ़रवरी  में  केरल  में  इड्डकी  पत  बिजली  परियोजना

 को  चाल  किया  था  ATT

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  परियोजना  के  चरण  को  शीघ्रता से स  पूरा

 करने  हेतु  1976-77  की  वार्षिक  योजना  में  लिये  पर्याप्त  धन  नियत  किया है  ?

 ऊर्जी  मंत्री  छ्ष्ण  चन्द्र  wea  )  से  इड्डकी  जल-विद्युत  परियोजना

 के  पहले  उत्पादन  यूनिट  को  चाल  करके  प्रधान  मंत्री  ने  यह  परियोजना  12  फ़रवरी  1976  को

 राष्ट्र  को  समपित  कर  दी  ti  xa  परियोजना  के  तीसरे  चरण  पर  कार्य  किया  जाना  है

 प्रौर  1976-77  में  इसके  लिये  कितनी  निधि  की  व्यवस्था  की  स  विचार

 किया  जा  रहा

 qAaqz  पन  बिजली  परियोजना

 naa  :  क्या
 Hal

 *52  श्री  एस०  no  बनजों  नचा  जमा  मंत्री यह  की  कृपा  करेंगे  कि 1

 क्या  यह  सच  है  कि  पंचेश्वर  पन  बिजली  प ef=erpy
 (<4  जना  से  भारत  झ्रौर  नेपाल  दोनों

 को  लाभ  होगा  ;  ग्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 ऊर्जा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  श्रौर  [(@)  हां  ।  पंचेश्वर  जल-विद्युत

 परियोजना  में  यह  व्यवस्था  है  कि  इससे  पहले  चरण  में  ल  ग  5200  मिलिवन  यूनिट  ग्र

 दूसरे  चरण  में  लगभग  4,800  मिलियन  यूनिट  बिजली  उत्पादन  प्रतिवर्ष  निश्चित  रूप  से

 होगा  ।  इस  के  नियंत्रित  जल  प्रवाह  से  भी  लाभ  होगा  ।
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 का Ta  उत्पादकों  को  gat  लाभ

 *  56.  श्री  वाई०  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  उद्योग  श्रौर  नागरिक  gta  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  cara  बंबई  श्रनुसंघान  केन्द्र  द्वारा  किये  गये  EMT  की  शोर

 दिलाया  गया  जिस  में ,क्रागज  की  बनावटी  कमी  श्रौर  बाजार  में  ऊंचे  मूल्यों  के  कारण

 पिछले  कुछ  वर्षों  में  कागज  उत्पादकों  द्वारा  कमाये  गये  भ्रत्यघिक  लाभों  का  पर्दाफाश  किया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य क्या  हैं  ग्रौर

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  श्रौर  नागरिक  git  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ato  पी०

 से
 कागज  मिलों  ने  बढ़ती  हुई  ah  कागज  की  कमी  के

 कारण  पिछले  वर्षों  में  काफ़ी  लाभ  कमाया  था  ।  उत्पादन  र  उपयोग  पर  नियंत्रण  लगाकर  इस

 स्थिति  में  सुधार  कर  दिया  गया  है  जिसे  के  परिणाम  स्वरुप  कागज  उपलब्ध

 हो  गया  है
 ।

 इस  समय  कीमतों  में  भारी  होड़  चल  रही  है
 ।

 ELECTRIFICATION  OF  VILLAGES  IN  BIHAR

 Shri.G.  P.  Yadav  :  Will  the  Minister  of  Energy  to  state  १

 (a)  the  number  of  villagesin  Bihar  which  were  electrified  in  1975  uncer  the  Rural
 Electrification  Scheme  ;  an

 (b)  the  number  of  villages  proposed  to  be  electrified  in  1976  >

 The  Minister  of  Energy  (Shri  K.C.  Pant):  (a)  372  villages  in  Bihar  have  been  elec-
 trified  during  the  year  1975-76  upto  31~1-1976.

 (b)  The  proposals
 for  village  electrification

 for  1976-77  have  not  yet  been  finalised,

 ्  1974-75  में  बिजली  उत्पादन  के  लक्ष्य  श्रौर

 उनको  प्राप्ति

 *59.  श्री  सरदी  राय  :  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंग  कि  वर्ष  1974-75

 में  पन  बिजली  ate  तापीय  बिजली  बिजली  उत्पादन  के  लक्ष्य  क्या

 थे
 और

 कहां  तक  पूरे  हुए
 ?

 at ऊर्जा  wat  (ait  gon  चन्द्र  म  हालांकि  1974-75

 के  दौरान  बिजली  के  उत्पादन  के  लिये  कोई  सुस्पष्ट  लक्ष्य  नहीं A  कै  रखा  गया

 फ़िरभी  इस  वर्ष  43,000  मिलयन
 यूनिट  ताप  विद्युत

 ऊर्जा  को  27,500  मलियन

 यूनिट  जल  विद्युत  ऊर्जा  का  उत्पादन  gut  |
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 तारापुर  परभाणु  fant  घर  से  रेडियो  afear  के  संदूषण  के  प्रभाव

 *  60.  सरदार  महेन्द्र  गिल
 :

 क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तारापुर  परमाणु  बिजली  घर  से  रेडियो  धर्मी  संदूषण  निकटवर्ती  तट  पर

 फैल  गया  है  जिस  के  परिणामस्वरूप  सब्जियों  ,  जल  तथा  मछली  के  द्वारा  स्थानीय  लोगों

 पर  संदूषण  का  प्रभाव  पड़  रहा  है  ;

 क्या  रेडियो  धर्मी  कर्णों  के  गिरने  एवं  उस  के  प्रभाव  की  जांच  के  लिपे  कुछ

 उपाय  fat  गये  है  ;

 यदि  हां  तो  उस  के  क्या  परिणाम  निकले ?

 प्रधान  योजना  परसाणु  ऊर्जा  इलैक्ट्रानिक्स  मंत्री  aa  wafer  मंत्री

 इंदिरा  :  जेसा  कि  संभी  बिजली  घरो  Fars  तारापुर  परमाणु  बिजली

 घर  के  के  समय  उस  में  से  रेडियो  सक्रियता  की  मामूली  सी  मात्रा  निकलती  है  ।  तथापि  इस

 रेडियो  सक्रियता  का  अ्रौसत  सांद्रता  का  पीने  के  काम  में  लाये  जाने  वाले  पानी  के  लिये  frrerif  रत

 स्तर  से  कम  समुद्र  की  लहरो ंके  साथ  मिलने  पर  रेडियोसक्रियता  की  सांद्रता  atk  भी

 हल्की  पड़  जाती है  ।  परीक्षणों  से  पता  चला  हूँ  कि  बिजली  घर  दूर  समुद्री  जल  में  श्रथवा

 वायुमंडल  में  विद्यमान  रेडियोसक्रियता  के  स्तर  में  ate  तारापुर  में  विद्यमान  पुष्ठभूमीय

 के  स्तर  में  या  संसार  में  कहीं  भी  विद्यमान  स्तर  में  कोई  विशेष

 अन्तर  नहीं  है  ।  सर्वेक्षण  के  परिणामों  से  थह  भी  पता  चला  कि  जिस  श्राबादी  पर  बिजलीघर

 faa  रेडियोसक्रियता  का  aaa  ज्यादा  प्रभाव  पड़  सकता  उस  श्राबादीਂ  द्वारा

 रेडियॉसक्रिय्ता  के  सभो  सम्भावित  स्रोतों  नामक  ्रादिਂ

 के  माध्यम  से  ग्रहण  की  गई  रेडियोसक्रियता  की  मात्रा  बहुत  कम  है  तथा  विकिरण  सुरक्षा

 सम्बन्धी  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  प्रायोग  द्वारा  निर्धारित  बीमा  से  सभी  तरह  स  नीचे  है  ।

 (@)  रेडियो  सक्रियता
 की

 मात्रा  को  मापने के  लिये
 परियोजना

 के
 क्षेत्र  में  स्थापित

 की  गई  एक  वातावरण  सर्वेक्षण  यह  सुनिश्चित  करने  के  far  कि  निकट  के

 ऐस  गांवो  जो  समुद्र  के  किनारों  पर  या
 उन  से  दूर  बसे  हुए  रहने  वाले  लोगों  द्वारा  ग्रहण

 की  जाने  वालो  रेडियोसक्रियता  का  स्तर  warfare  स्तर  से  नीचे  ही  रहना  नियमित  रूप  से

 तथा  व्यापक  स्तर  सवक्षण  करती  रहती है

 ट्रैक्टर  के  मूल्य  में  वृद्धि

 223.  श्री  समर  Rast  :  क्यां  उद्योग  शर  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 सरकार  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  झोर
 दिलाया

 गया  है  किइस  सरकार  द्वारा

 ट्रक्टरों  पर  से
 नियंत्रण  जाने  के  तुरन्त  बाद

 ने  श्रपने  ट्रैक्टरों
 के  मूल्य  में

 4,000  रुपये  से  afar  वृद्धि  कर  जिसका  कृषिकों  पर  प्रभाव  पड़ा  है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  उन  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ;  भ्र

 ट्रेक्टरों  पर  से  मूल्य  नियंत्रण
 हटाये  जाने

 के  क्या  कारण  हैं  ?
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 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ए०  सो०  :  हों  ।

 किन्तु  इस  पर  a  ये  ट्रक्टर  इसी  क्षमता  atc  श्रश्वशक्ति  ग्न्य

 की  तुलना  में  लगभग  2500  रुपये  सस्ते  हैं  ।

 श्रौर  सम्बद्ध  उत्पादों के  मूल्य  ढ़ांचों  के  साथ  साथ  मांग  तौर

 उपलब्धता  के  परस्पर  संबंध  जैसे  संदर्भ  में  भी  सम्पुर्ण  उत्पाद  की  मूल्य  गति  पर  निगाह  रखती

 निर्माताध्रों  में  कार्यकारी  मूल्य  सापेक्षता  को  कुछ  भ्रंश  तक  समान  रखने  के  उदंदेश्य  से

 कानूनी  मूल्य  fata  को  मूल्य  निगरानी  के  रूप  में  लागू  किया  गया  था  श्रौर  सामाजिक  रूप

 से  जरूरी  स्तर  में  मुल्यों  को  बनाये  रखते  की  झ्रावश्यकता है है  ।  मूल्य  निगरानी  wa  ट्रेक्टरों  के  प्रिय

 माडलों  तक  ही  सीमित है  aa  भ्रश्वशक्ति  के  क्षेत्र  में  मूल्य  प्रमुख  के  रूप  में  ea  करेगा

 शर  बाजार  स्थिति  तथा  उत्पादन  रुख  को  ध्यान  में  रखते  हुए  निर्माताओं  को  इन  के
 श्रलावा  अपने  ट्रक्टरों  के  मुल्य  ales  रखना  संभव  नहीं  हो  जिस  पर  निगरानी  बराबर

 बनी  रहेगी  ।  इस  के  परिणामस्वरूप  ट्रैक्टरों  के  चुने  हुए  माडलों  फर  वास्तविक  रूप  से  निगरानी

 रखने  की  प्रक्रिया  के  माध्यम  से  मूल्य  रुख  पर  प्रभावी  रूप  से  निगरानी  रखी  जायेगी  ।

 पाकिस्तान  में  सेनिक  गतिविधियाँ

 224.  श्री  fasaara  झुनझुनवाला  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  पाकिस्तान  की  गतिविधियों  में  तेजी  are  है  शौर  वहां

 बड़े  जोरो ंके  साथ  तैयारियां  की  जा  रही  है  ;

 क्या  सरकार  ने  पाकिस्तान  की  सैनिक  में  इस  अकस्मात  तेजी  की

 are  ध्यान  दिया  है  ;  are

 क्या  पाकिस्तान  की  att  से  पहले  के  सामान  ही  श्रकारण  श्राक्रमण  की  संभावनाओं

 को  ध्यान  में  रखंकर  पर्याप्त  सावधानिक  उपाय
 किये

 गये है  ?

 1  को  प्रभावित  करने रक्षा  मंत्री  बंपी  :  से  हमारी  सु

 पाकिस्तान  में  गतिविधियों  पर  सरकार  बराबर  नजर  रखती  है  ATT  हमारे

 armada  में  ऐसी  गतिविधियों को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 आद्योगिक  लाइपेंवों  का  उपयोग

 225.  श्री  नारायण  चन्द  परादार :  क्या  उद्योंग  wie  तागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  में  पिछले  तीन  वर्षो  दौरान  fact  श्रौद्योगिक

 लाइसेंस  जारी  किये  गये  ;  श्रौर

 कपार sa  में  से  ऐसे  लाइससों  की  राज्य-वार  संख्या  कितनी  है  जिनका  उपयोग  किया

 गया  है  att  कारखाने  स्थापित  किये  गये
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 उद्योग  शोर  नागरिक  पति aw  amt
 में  राज्य  wat  (aft  ato  पीं०  :

 (#)  1973,1974  शौर  1975 में
 जारी

 किये  arentfits  लाइसेंसों  राज्यवार

 ब्यौरा  बताने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  प्रन्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या

 एल०  टी ०  10399/76]

 परियोजनाओं  के  कायंन्वयन/चालू  करने
 में  सामान्यतया  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  जारी

 1973  से  1975  की होने  की  तिथि  से  से  चार  वर्ष  समय  लगता है  ।  अरत

 में  जारी  किये  गये  श्रौद्योगिक
 लाइसेंस

 कार्यान्वयन  की  स्थितियों  में  है  ।

 घुड़दौड़  श्रौर  arched
 फर  रोक

 के  226.  aft  राज.सिह  क्या  गह  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  देश  भर  में

 घुड़दौड  ate  पर  रॉक  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  सोहसिन  )  :  जी  नहीं  श्रीमान  ।

 सम्मेलन  में  स्वीकृत  संकल्प

 227.  श्री  समर  गृह  :

 att  जनेइवर  मिश्र
 :  क्या &  मंत्री  बता ने  की  कृपा  करेंगे  far

 क्या  कुछ  समय  पहले  ~ ATT  श्रश्विम  में  श्राचाये  विनोबा  भावे  ढारा  श्रायोजित  झार्चाय

 Urq  में  स्वोकृत  संकल्प  सरकार  को  प्राप्त  हो  गया

 यदि  तो  उक्त  संकल्प  की  मुख्य  वातें  क्या दू  ;  श्रौर

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतित्रिया  है  ?

 गह  मंत्री  Fo  ब्रहमानन्द  :  (=)  1976  में  पौनार  में

 ै अ्ाचाय  सम्मेलन  में  पारित  कथित  मतैक्य  एक  प्रतिलिपि  प्राप्त  हुई  है  ।

 waar  में  श्रपात  स्थिति  की  उद्घोषणा  के  परिणामस्वरूप  श्रनेक  लाभों  की

 सराहना  की  गई  थी  ।  यह  भी  सहमति  हुई  कि  तेजी  से  सामाजिक  atc  श्राथिक

 विशेष  कर  हमारे  समाऊ  के  कमजोर  वर्गों  की  उन्नति  को  सुविधाजनक  बनाने

 के  संविधान  संशोधन  करने  अवश्यकता  है  ।  इस  में  हमारी  जनता

 के  सभी  वर्गों  से  स्वयं को  करने का  विषय  में  fear  का  त्याग  करने  तथा

 प्रवृतियों  का  मुकाबला  करने  हेतु  शफ्थ  लेने की  atte  की  गई  थी  इससे

 उत्पन्न  करने  की  प्रक्रिया स्थिति  को  सामान्य  बनाने  एकता  ौर  सहयोग  का  वातावरण

 श्रारम्भ  करने  के  लिये  कदम  उठाने  की  मांग  की  गई  थी  ।
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 सरकार  का  यह  मत  है  कि  श्रापात  स्थिति  के  बाद  जो  art  हुए  है  उन्हें

 संगठित  fear  जाये  |  सम्मेलन  में  जो  सुझाव  दिये  गये  उन  पर  weer

 तथा  सुधरती  हुई  स्थिति  को  ध्यान  में  रख  कर  विचार  किया  जायगा  ।

 उद्योग  ate  नागरिक  पुत  मंत्रालय  के  भ्रन्तर्गत  सरकारी  क्षेत्र

 के  कारखानों  में

 22%  सरदार  स्वर  fag  Mat:  क्या  art  श्र  नागरिक
 पूति

 मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नये  20  सुतली  श्नाथिक  कार्यक्रम  की  घोषणा  के  बाद  उन  के  मंत्रालय  के  ह. श्रन्तगत

 सरकारी  क्षेत्र  के  कारखानों में  संयंत्र  प्रशिक्षु  भर्ती  किये  गये  ;  ai

 उन  में
 से  कितने  प्रशिक्ष  अ्रतुसूचित  जातियों  ब्रौर  भ्रनुसुचित  जन  जातियों  के  ह  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०
 :

 श्रौर  (a)

 जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  |

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०

 Availability  of  Cement  Quota  to  States

 229.  Shri  Bhagirath  Bhanwar  ;:  Will  the  Minister  of  In  duetr Qustr  y  and  Civil  Sup  plies
 be  to  state

 (a)  wrerefrom  is  the  quota  of  cemeMt  made  available  to  each  State  and  manner  in  which
 they  are  Cistribute¢d  among  the  pecple  ;  an

 (b)  whether  there  is  any  variation  in  the  price  of  cement  in  different  States  and  if  so,  by
 what  perceNtage.

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  and  Civil  Supplies  (Shri  B.P..
 Maurya)  :  (a).  On  the  basis  of  the  anticipated  production  of  cemet  in  the  country,  quarterly
 allocations  are  mace  to  the  Central  Sector  and  the  States  Sector.  Out  of  the  quantity  earmarked
 for  the  States  Sector,  allotment  of  quota  to  each  State  is  made  with  reference  to  the  pattern  of
 consumption.  As  far  as  possible  the  quantities  for  each  State  are  allocated  frcm  the  nearest
 cement  factories.  The  State  authorities,  in  turn,  sub-allocate  the  quota  amotg  various  uSers.

 (b).  Yes  Sir.  The  variation  in  the  price  of  cement  in  different  States  upto  50%.
 Price  of  cemeNt  is  at  preset  coMtrolled  in  terms  of  the  Cement  Control  Order,  1967.  While
 a  uniform  f.o.  हथ  destination  price  ig  fixed  by  the  Central  Government,  the  whole-sale
 and  retail  price  at  which  cement  may  be  sold  within  a  State  are  fixed  ty  the  State  Govern-
 ment,  under  clause  10  of  that  Order.  This  clause  provices  that  in  fixing  the  maximum  price,
 the  State  Government  shall  have  due  regard  to  handling  and  transport  charges  ;  goccwn
 charges,  Stockists’  margin  of  profit;  local  taxes  (including  actrio)  if  any,  and  additional  rcad
 traMsport  charges  where  allowed.  .The  incidental  charges  should  not,  howeyer,  exceed  Rs.  20
 Per  tonne,
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 सेनिक  fadteng  के  छात्रों  के  लिए  छात्रवत्ति  को  uit  में  af

 230.  श्री  श्रोभती  मुरुल  बनर्जों
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1970  में  सैनिक  चित्तौड़गढ़  में  दिल्‍ली  संघ  राज्य-क्षेत्र  के  ऐसे  कितने

 छात्र  दाखिल  किये  गये  जिनकी  रहने  ate  खाने  पीने  पर  होने  वाले  सम्पूर्ण  व्यय  को  पुरा  करने

 के  लिये  छात्रवृत्ति  दो  गई  थी  ;

 क्या  उनको  दी  गई  छात्रवृत्ति  स्कूल  में  उनके  भ्रध्ययन  की  पुरो  अवधि  के  लिये  है  ;

 क्या  स्कूल  ने  शिक्षा  वष॑  1975-76  से  लड़कों  की  फीस  बढ़ा  दी  है  ;  ग्रार

 यदि  तो  क्या  छात्रवृत्ति  की  राशि  में  भी  वृद्धि  की  गई  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  मोहसिन  )  :  # )  सैनिक  स्कूल  चित्तौड़गढ़

 से  प्राप्त  सुचता  के  श्रनु  सार  ऐसे  छात्रों  की  संख्या  11  थी  |

 @)  छात्रवत्ति  पूरे  सन्‌  के  लिये  है  ana  कि  छात्र  यथा  समय  में  श्रगली  कक्षा  में  उत्ती्ण

 हो  जाय े।

 जी  श्रनोमान्‌  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  से  प्राप्त  सूचना  के  अ्रतुसार  छात्रवृत्तियों  की  राशि  में  वृद्धि  के  प्रश्न

 पर  शिक्षा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  के  परामर्श  से  विचार  किया  गया  है  ।

 Draft  Revised  Sub-Plan  for  Tribes  By  Madhya  Pradesh

 231.  Shri  G.C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  of  Machya  Pra‘esh  has  forwarded  to  the  CeNtre  a  Craft  revised
 sub-plan  for  the  tribes  ;

 (b)  whether  this  sub-plan  has  been  approved  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  FH.  Mohsin)  :

 (a)  &  (b).  The  Government  of  Madhya  Pradesh  have  submitted  a  Craft  sub-plan  for
 Tribal  Areas  of  the  State  to  the  Centre.  It  has  been  examined  and  was  discussed  with  state
 authorities  last  on  the  14th  December,  1975.  The  State  Government  have  teen  requested  to
 recast  the  sub-plan  in  the  light  of  discussions  held  in  the  Planning  Cc  mmisin.

 A.I.R.  Coverage  of  Sessions  of  Political  Parties

 232.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Willthe  Minister  of  Information  and  Broad-
 casting  be  pleaSed  to  State  :

 (a)  thetime  allotted  to  the  Congress  Party  forA.I.R.  broadcast  ofthe  coverage  of  A.I.C.C,
 Session  held  at  Kamagata  Maru  Nagar  in  December,  1975  and  the  total  time  alloted  for  the
 coverage  of  the  efttire  Session

 (b)  whether  his  Ministry  has  laid  Gown  any  policy  in  respect  of  the  time  to  be  given  to
 various  political  parties  and  individuals  to  propagate  the  policies  and  principles  of  their  parties
 during  tbe  respective  Sessions  of  their  parties,  atter  the  proclamation  of  Emergency  an
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 भ

 (c)  if  so,  the  broad  outlines  thereof.  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri
 | न Dhairm  Bir  Sinha):  (a).  No  time  has  such  is  allotted  by  A.I.R.  to  any  political  party.

 pe  ‘Nag  upon  the  significance  of  the  occasion  and  its  Mews  value  apropriate  time  15  to  such
 happenings.  The  total  coverage  of  the  eftire  Session  was  for  13  hours  and  42  minutes.

 (b)  and  (0),  Do  not  ar  ise.

 द्वारा  पी०  Ho  श्राई०  श्रौर  AoUAo  Aigo  के  कर्मचारियों

 को  खपाया  जाना  तथा  उनकी  सेवा  शर्तें

 233.  श्री  प्रिय  रंजनदास  क्या  सूचना  शर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  qaqa  पी०  टी०  श्राई०  ग्रौर  Yo  एन०  झाई ०  के  सभी  कमंचारी  नवगठित

 समाचार  ऐजेंसी  में  खपा  लिये  गये  हैं  ;  ate

 यदि  तो  क्या  में  ग्र ASAIN  सपना  n आर  vor  स  जे
 लिये  नियमों  को

 अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  ?

 सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्रालय  में  sada  ब्मवीर  :  प्रभी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहों  उठता  ।

 आपात  स्थिति
 समाप्त  करना

 234.  श्री  विजय  मोदक  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कया  प्रधान  मंत्री

 तथा  उनके  सहयोगियों  द्वरा  दिये  गये  इस  alas  के  वक्तव्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  समूचे  देश

 में  स्थिति  सामान्य  सरकार  अपत  स्थिति  समाप्त  करने  ate  स्थगित  मूल  श्रधिकारों  को  बहाल

 करने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 18.0  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ  एच०  :  बाह्य  श्राक्मण  से  तथाਂ  आन्तरिक

 गड़बड़  से  भो  भारत  की  सुरक्षा  का  खतरा  समाप्त  नहीं  हा  है  इसलिये  अभी  श्रापातस्थिति  समाप्त

 करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 महाराष्ट्र  में  बिजली  परियोजना  के  लिए  प्रस्ताव

 235.  थ्रो  वसन्त  als  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  में  बेल्जियम  ale  इटली  से  बिजली  परियोजना  के  लिये  सहायता

 प्राप्त  करने  का  एक  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  के  लिये  विचाराधीन  है  ;

 क्या  राज्य  सरकार  ने  हाल  ही  में  यह  प्रस्ताव  किया  है  कि  उन्हें  विदेशी  सहायता

 प्राप्त  कर  दी  ग्रयवा  भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल्स  से  विदेशी  ऐजेंसियां  जैसी  शर्तों  पर  was

 उपकरण  प्राप्त  कराये  जायें  ;
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 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  त्रौंर

 बिजली परियोजनाओं  की  क्रियान्विति  में  वित्तीय  संकट  को  दूर  करने  के  लिये  राज्य

 सरकार  को  सहायता  देने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गई
 है  भ्रथवा  करने-का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री
 कृष्ण  चन्द्र

 पन्त  )  :  (*)  नहीं  ।

 (a)  राज्य  सरकार  से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  श्रौपचारिक  रूप  से  प्राप्त  नहीं  हु  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (a)  विद्युत्‌  परियोजना  के  लिये  धन  की  राज्य  की  योजनाओं के  लिये  की  गई

 wq-aacgy F में  से  ही  की  जानी है  ।

 संकर-प्रस्त
 श्रौद्योगिक  एककों  के  लिए  राहत  उपाय

 236.  श्री  रानेन  सेन
 :

 क्या  उद्योग  ग्रौर  नागरिक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने
 संकटोन्मुख  प्रौद्योगिक  एककों  के  लिये  भ्रनेक  राहत  उपाय  करने  का

 निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  श्रौर

 चालू  वर्ष  के  दौरान  छोटे  पैमाने  तथा  बड़े  पैमाने  के  ऐसे  कितने  संकटग्रस्त  एककों  को

 राहत  प्रदान
 की

 गई  तथा  कितनी  राशि की  राहत दी  गई  ?  ,

 उद्योग  ate  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :

 उद्योग  ate  विनियम )  अधिनियम  में  उन  प्रौद्योगिक  उपक्रमों  के  मामलों  में  जिनका

 प्रवन्ध  सरकार  द्वारा  हाथ  में  ले  लिया  गया  है  कुछ  प्रकार  के  संचित  दायित्वों पर  रोक

 कर  कुछ  राहत  देने  की  पहले  से  ही  व्यवस्था  विद्यमान  हू
 ।

 उन  एककों  के  सम्बन्ध  में
 जो  संकट

 के

 कगार  पर  हैं  किन्तु  जिनका  प्रबन्ध  अधिग्रहण  सरकार  द्वारा  नहीं  किया  गया  है  इस  प्रकार की  कोई

 व्यवस्था  afar  में  उपलब्ध  नहीं  है  ।  किन्तु  श्रौद्योगिक  एककों  में  संकट  की  श्रवस्था  के  लक्षणों

 का  प्रारम्भ  में  ही  पता  लगाने  तथा  संकट  को  रोकने  के  लिये  समय  से  श्रभ्यूपाय  करने के  उदेश्य  से

 वाणिज्यिक  fat  ate  वित्तीय  संस्थानों  के  साथ  जो  सामान्यतया  श्रौद्योगिक  एककों  को  वित्त

 लब्ध  करते  हैं  ।  हाल  ही  में  विचार  किया  गया  था  ।  ऐसे  एककों  की  समस्याओं  पर  सम्बन्धित

 बैंक/वित्तीय  संस्थान  द्वारा  प्रत्येक  मामले  पर  गुणावगुण  के  rare  पर  विचार  किया  जाना  शझ्ावश्यक

 होगा

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।,

 राज्यों  में  कार्यक्रम  को  क्रियान्विति

 237.  श्री  एप०  Yo  मुरुगनन्तम
 :  क्या  योजना  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राज्यों  में  20-gat  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  को  प्रगति  का  समग्र

 मुल्यांकन  किया  है  ;  श्रौर
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 यदि  ही  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  र्  >

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  यंत्री  ago  के०  गुजराल  )  :  शौर  (a).
 कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति  at  समय-समय  पर  मूल्यांकन  किया  जा  रहा  है  ।  कार्यक्रम  के

 विभिन्न  विषयों  के  कार्यान्वयन  में  हुई  प्रगति  का  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  Taro  |

 राजस्थान  परसाणु  afer  परियोजना  के  stint  के

 निलम्बन  के  बारे  में

 238.  श्री  मुहम्सद  इस्माइल  :  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  राजस्थान  परमाण  शक्ति  परियोजना  के  नौ  श्रमिकों  के  निलम्बन

 के  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  मिला  है  ;  ar

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 प्रबान  योजना  a  ऊर्जा  इलेक्ट्रॉनिक्स  मंत्री  तथा  श्रन्तरिक्ष  मंत्री

 इंदिरा  गाँधी  )  :  हां

 कमंचारियों  को  गम्भीर  कार्यों  के  कारण  निलम्बित  किया  गया

 9  कर्मचारियों  में  से  4  कमचारी  स्वेच्छा  से  सेवा-निवृत्त  हो  गये  है  ।  दो  कमंचारियों

 ईजिन्होंने  झपने  को  स्वीकार  कर  लिया  उपयुक्त  दंड  देने  के  पश्चात्‌  फिर  से  नौकरी  में

 ले  लिया  गया  है  ।  बाकी  तीन  कर्मचारियों  के  मासलों  उन  कमेंचारियों  की  नौकरी  समाप्त  करने

 को  अ्रतुमति  देने  की  दरख्वास्त  प्रौद्योगिक  विवाद  श्रधिनियम  की  धारा  33  के  wats  सहायक  श्रम

 कोटा  को  दे  दी  गई  है  ।

 अयोध्या  में  रेडियो  स्टेशन

 239.  श्री  राजदेव  सिह  क्या  सूचना  घोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  अवधी  बोली  तथा  संस्कृति  को  जीवन्त  रखने  के  उद्देश्य  से

 WTEAT  में  एक  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  करने  का  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  उक्त  के  कब  तक  क्रियान्वित  हो  जाने  की  राशा है  ?

 सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ~ TAX  :.  नहीं  ।  यह  क्षेत्र
 ~

 Treri  सक AULD  सेवा  a
 oro

 के  ज ग्रन्तगत  ञ्ाता गोरखपुर  झ्रौर  लखनऊ  के

 zl

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 Directives  to  States  for  Implementation  of  20-Point  Programme

 240.  Shri  Ramavtar  Shastri  :

 Shri  Shankar  Dayal  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  laid  special  emphasis  00  public  co-operation  for  the  suc-
 cessful  implemeNtation  of  20-poiNt  economic  programme  }

 (b)  whether  any  Cirectiyes  in  this  regard  have  been  given  to  State  Governments;

 (c)  if  so,  the  main  features  thereof;  and

 (d)  the  steps  taken  by  various  States  to  execute  them  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  I.  K.  Gujral)  :  to  (०)
 The  Prime  in  her  letter  to  the  Chief  Ministers  dated  July  4,  1975,  Stress  we a  theneed
 for  associaticn  of  local  people  in  theimplementation  of  20-point  Economic  Trogramme.
 Peoples’  association  has  also  beet  emphasizeਂ  in  various  meetings  held  with  the  State  Govern-
 ments  an‘  again  at  the  Chief  Conference  held  in  New  Delhi  on  sth  and  6th
 1976.

 faaatt  फर्पों  दारा  विविधिकरण  कार्य

 241.  श्री  जगन्नाथ  freq  कया  उद्योग  और  नागरिक  पुर्ति  यह्  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  देश  में  विदेशी  फर्मों  द्वारा  किये  जा  रहे  कथित  विविधीकरण

 कार्य  की  शर  दिलाया  गया  है  ;  जि ाोर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  श्रौर  नागरिक  git  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  बी०  पी०  :  श्रौर

 (a)  विदेशी  मुद्रा  1973  की  धारा  29  के  श्रधीन  उक्त  भ्रधिनियम  की  परिवीक्षा  में

 ara  वाली  सभी  कम्पनियों  को  झ्रौद्योगिक  atc  अन्य  गतिविधियों  के  विविधीकरण  अथवा  विस्तार  के

 लिये  ford  बैक  ora  इण्डिया  की  पुर्व  अ्रनुम॑ति  प्राप्त  करना  श्रावश्यक  है
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  प्राप्त  ्रावेदनों  पर  फेरा  मुद्रा  विनियमन  भ्रधिनियम  )  की  धारा

 29  को  लागू  करने  सम्बन्धी  मागंदर्शी  सिद्धान्तों  जिन्हें  20-12-1973  को  सभा  पटलों  पर  रखा

 जा  चुका  के  अनुसार  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 कार्यक्रम  की  क्रियान्विति  के  लिए  राज्यों  को

 सहायता

 242.  श्री  Gro  रंगनाथ  शिनाय  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कार्यक्रम  को  प्रभावी  रूप  से  क्रियान्वित  करने  के  लिये  राज्यों  को

 कोई  केन्द्रीय  सहायता  दी  जायेगी  ;  श्रौर

 यदि  तो  किस  प्रकार  की  are  कितनी  सहायता  दी  जाएगी  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  श्राई०  के०  :  भ्रौर  राज्यों  की

 योजनाओं  में  अधिक  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  भ्राने  वाली  स्कीमों  के  कार्यान्वयन  को  इस  वर्ष
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 श्रौर  श्रगले  at  उच्च  प्राथमिकता  दी  गई  है  ।  सामान्य  केन्द्रीय  सहायता  के  श्रतिरिक्त  कल्

 चुनींदा  सिचाई  ai  विद्यत ६  परियोजनाओं  की  प्रगति  में  तीब्रता  लाने  के  लिये  इस  वर्ष  राज्यों  को

 श्रगले  वर्ष  के  लिये 85.  40  करोड़  रुपये  की  श्रग्रिम  योजना  सहायता  श्रावंटित  की  गई  है  |

 राज्यों  की  वार्षिक  योजनाओं  में  कुल  3551  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  में  से  २०-सूत्नी  श्राथिक
 क्रम  के  भ्रन्तगंत  श्राने  वाली  स्कीमों  के  लिये  2143  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  रखा  गया  है  ।  इस

 प्रकार  श्राथिक  कार्यक्रम  के  लिये  धन  की  व्यवस्था  शौर  उसका  कार्यान्वयन  राज्य  योजनाश्रों

 के  एक  के  रूप  में  क्या  जा  रहा  है  ।

 Setting.  up  of  Industries  in  Private  Sector  in  U.P.

 243.  Shri  Chandrika  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Industry  and  Civil  Supplies
 be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  Set  up  in  the  Ballia  भा  Ghazipur  (Uttar  Pracesh)  in  private
 Sector,  under  the

 areas  Cevelopment  scheme  ;

 (0)  if  no  industry  has  been  set  up,  the  reasons  therefor;  anc

 (c)  whether  Government  propoSe  to  Set  up  industris  there  in  the  public  sector  ?

 The  Minister  of  Industry  and  Civil  Suppiies  Pai):  (a)to(c).  AS  per
 information  received  from  Govt.  of  Uttar  Pradesh  158  and  249  Small  Scale  Industrial  Units

 ave  been  Set  up  in  Private  Sector  in  Ballia  and  Ghazipur  respectively  Curing  the  fourth  plan
 Period  upto  the  year  1974-75.  OMe  Co-operative  Sugar  Millhas  been  Set  upin  Balliain  large
 Sector.  It  is  also  to  Set  up  one  Sugar  Mill  in  Nan“ganj  Ghazipur  in  the  State
 Public  Sector  by  U.P.  State  Sugar  Corporaticn.  Lucknow  and  one  Mild  Steel  Billet  Unit  by
 U.P.  State  Industrial  Development  Corportion,  Kanpur  in  joint  Sector  at  Ballia.

 सचिवालय  प्रदिक्षण  तथा  प्रबन्ध  संस्थान  द्वारा  ली  जा  रही  लिपिक  प्रेड  को
 परीक्षा

 244.  श्री  ato  AlLTaT  :  व्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगी  कि

 सचिवालय  प्रशिक्षण  car  प्रबन्ध  स्कूल  संस्थान  द्वारा  लिपिक  ग्रेड

 1973  में  उत्तीणं  हुये  एसे  उम्मीदव।रों  को  war  दक  रोजगार  नहीं  दिया  गया
 है  जिनके  नामों

 की  सिफारिश  च सस्थ।न  ने  की  थी  ;

 वया  संस्थान  द्वारा  1974  में  ली  गई  sae  परीक्षा  में  dit  हुये  सभी  उम्मीदघारों

 को  सेवा  में  ले  लिया  गया  है  ;  Aix

 यदि  तो  at  के  उतीर्ण  उम्मीदवारों  को  नौकरी  न  देने  के  क्या

 कारण  हैं  ?

 गह  कामिक  we  aarafaar  सुधार  विभाग  तथा  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 sim  (3)  से
 लिपिक  1973  के  पारणामों  के  झ्राधार  पर

 केन्द्रीय  uf aaraa  लिप्कि  सवा  ix  इस  परीक्षा  में  स'ग्मिलित  *  होने  वाली  गह  सेव  at  की  रिक्तियों

 में  निर्युद्त  के  लिये  लय  प्रशिक्षण  त्था  प्रबन्ध  संस्थ,न  द्वारा  2400  उम्मीदवारों  की  सिफारिश

 की  गई  थी  ।  उनमें  से  1674  उम्मादवारों  को  उपलब्ध  रिवितयों  पर  योग्यता  क्रम  के  अतुरा र  नामांकन

 frat  गया  था  ।  शेष  726  उम्मीदवारों  को  बेरद्र।य  सचिवालय  लिपिक  सेवा  परीक्षा
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 1965  के  विनियम  8  के  उप-विनियम  4  की  शर्तों  के  अ्रनुसार  केन्द्रीय  सचिवालय

 लिपिक  सेवा  की  प्रत्याशित  रिक्तियों  पर  नियुक्ति  के  लिये  योग्यता  के  क्रम  में  सूची  में  रखा

 गया  था  ।  इस  विनिधम  के  परन्तुक  की  शर्तों  के  श्रनुसार  झ्रगली  परीक्षा  अर्थात  1974  की  परीक्षा

 के  परिणामों  के  घोषित  होने  से  यह  yah  निष्प्रभावी  हो  जानी  थी  ।  1974  की  परीक्षा  के  परिणामों

 के  घोषित  हो  जाने  तक  726  उम्मीदवारों  में  से  425  उम्मीदवारों  को  केन्द्रीय  सचिवालय  लिपिक

 सेवा  की  रिक्तियों  में  नामित  किया  जा  चुका  था  श्रौर  शेष  301  उम्मीदवारों  को  रोजगार  नहीं  दिया

 जा  सका  i  लिपिक  ge  1974  के  परिणामों के  mare  पर  जिन  उम्मीदवारों  की

 नियुक्ति  के  लिये  सिफारिश  की  गई  थी  उन  सभी  उम्मीदवारों  को  सेवा  में  ले  लिया  गया  है  ।

 औद्योगिक  विकास  की  दर

 245.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  उद्योग  गौर  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1975-76  की  श्रौद्योगिक  विकास  दर  bat WY ST  से  बहुत  कम  होगी  ;  शौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  ्रौर  नागरिक  पूति  संप्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  मौयें  ate  से

 1975  की  अवधि  की  श्रौद्योगिक  उत्पादन  के  विकास  की  दर  उपलब्ध  अनन्तिम  ् डो

 के  भ्रतुसार  4  प्र  तिशत  से  झ्धिक है  ।  जब कि  1974-75  की  इसी  अवधि  की  विकास  दर  2.  5

 प्रतिशत  रही  है  ।  तिमाही  श्रांकड़ों  से  ज्ञात  होता  है  कि  चालू  वर्ष  की  दूसरी  ग्रौर  तीसरी  तिमाही

 की  विकास  दर  का  ate  5.  5  प्रतिशत  से  अधिक  है  जब  कि  san  तिमाही  में  यह  दर

 प्रतिशत  रही  थी  ।  आ्रौद्योगिक  उत्पादन  में  बढ़ोतरी  की  watt  है  ।

 (=)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ॥

 संयवत  राष्ट्र  श्रौद्योगिक  दिकास  संगठन  द्वारा  श्रायोजित  st

 246.  श्री  रघुनन्दन लाल  भाटिया  :  क्या  उद्योग ate  नागरिक  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 ब्या  संयुवत  राष्ट्र  विकास  संगठन  द्वारा  श्रायोजित  दस-दिवसीय  क्षेत्रीय

 बिचार  गोप्ठी  1976  के  प्रथम  सप्ताह  में  नई  दिल्‍ली  में  हुई  थी  ;

 क्या  इस  विचार  गोष्ठी  में  उस  घोषणा  wie  योजना  के  संदर्भ  में  चर्चा  की  गई  थी  जो

 we  aq  के  आरम्भ  में  लीमा  में  हुए  संयुक्त  राष्ट्र  प्रौद्योगिक  विकास  संगठन  सम्मेलन  में  प्रस्तुत

 की  गई  थी  ;  att

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं ग्रौर  विचार-गोष्ठी  में  भारत  का  कया  योगदान

 रहा  ?
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 उद्योग  शौर  नागरिक  पुति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बो०  पी०  सौय )  att

 त्रौर  एक  विवरण
 oor  >  |
 as  बका  हु

 विवरण

 इकाप  के  सहयोग  से  पूनिडों  ने  यूनिडो  के  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  10  fazata  19  से  30

 76  के  बोच  पांचत्रीं  क्षेत्रीय  a  Theat  नई  दिल्‍ली  में  श्रायोजित  की  थी  जिसमें  लीमा

 लने  में  प्रौयोगिक  विकास  ate  सहयोग  के  बारे  में  को  गई  घोषगा  ale  कार्य  योजता  पर  विवार

 विम  सरा  AT il

 2.  यूनिडो  के  कार्पों  सम्बन्धी  ae  क्षेत्रीय  संगोग्ठी  जो  मुख्य  रूप  से  एशिया  के  सबसे  कम

 विकसित  देशों  एवं  सुदूर  पूरव  देशों  के  लिये  इस  श्र  खला  में  पांचवीं  थी  जिनको  वित्त  व्यवस्था  यूनि  डॉ

 को  स्विसਂ  सरकार  द्वारा  स्वैच्छिक  चन्दे  से  की  जाती  है  ।

 3.  संगोष्ठी  के  मुख्य  ये  थे  :  (i)  सबसे  कम  विकसित  देशों  में  जहां  are  fatale

 श्रयवा  बहुपक्षीय  सहायता  महत्वपूर्ग  योग  दे  सकती  है  उन  क्षेत्रों  का  पता  लगाना  श्रौर,/ब्रयवा

 औद्योगिक  विकास  सम्बन्धी  कार्यकलापों  के  '  विशद  एवं  विशिष्ट  कार्यक्रम  तेयार  करना  ;

 (it)  विकासमान  देशों  के  पारस्परिक  लाभ  के  लिये  सहयोग  के  कार्यकलाप  को  संवधन  करना  ।

 4  सबसे  कम  विकसित  देशों  में  जिन्होंने  संगोष्ठी  में  भाग  ये  ग्रफगानिस्तान

 न्यूगिनी  शर  श्रीलंका  ।  जिन  विकासमान  देशों  को  संगोष्ठी

 में  आमंत्रित  किया  गया  था  वे  थे  :  कोरिया  गग  राज्य

 ौर  थाइलेण्ड  |

 5  संगोष्ठी  का  उद्घाटन  उद्योग  और  नागरिक  मंत्री  ने  किया  था  ।  संगोष्ठी

 दौरान  सहयोग  के  लिये  50  शभ्रौद्योगिक  परियोजनाओं  का  पता  लगाया  गया  था  ।

 परियोजना  में  विकास  की  विशद  रूपरेखा  शामिल  है  ।  50  में  से

 30  सबसे  कम  विकसित  ग्रौर  चन्दा  देने  वाले  विकासशील  देशों  के  बीच  सहयोग  के  बारे  में  थीं  are

 शेष  20  अग्रगामी  अयवा  प्रदरशनात्मक  संयंत्रों  के  रूप  में  यनिडो  द्वारा  कार्यान्वित  किये  जाने

 के  लिये  थीं  ।  भारत  ने  Waitara,  बंगला  न्यूगिनी  ale  श्री  लंका

 से  प्रशिक्षण  की  सुविधायें  सवक्षण  fete  att  सम्भाव्यता  अ्रव्ययन  तेयार  करने  विशेषज्ञों  की

 म्रतिनियक्ति  करने  भारत  की  प्रयोगशालायों  में  सामप्रो  की  जांच  करने  श्रादि  के  लिये  19

 नागरों  के  बारे  में  सहयोग  के  लिये  यनिडो  के  तत्वावधान  में  विकासशील  देशों  के  बीच

 करने  के  लिये  सहमति  दी  थी  ।  विकासशील  देशों  के  बीच  पारस्परिक  सहयोग  के  बारे  में  हमारा

 रवंया  ae  प्राम  दृष्टिकोग  के  विषय  में  भाग  लेने  वाले  देशों  ate  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  संगठनों  ने

 सम्मति  से  सराहना  की  ।  भारत  ने  सहायता  के  जिन-ठोस  प्रस्तावों  का  किया  उसको  सहायता

 पाने  वाले  देशों  में  संगोष्ठी  में  ग्रत्यधघिक  प्रशंसा  की  भारत  ने  कोग्रापरेशन  wan

 कन्ट्रीज--ए  प्रोकाइल  ग्राफ  इंडियाज  ग्राफ  नामक  एक  प्रलेख  भी  प्रचालित  किया  इस  प्रलेख

 उन  विभिन्न  जैसे  तकतीकी  शौर  wea  सेवायों  की  विस्तार  से  जानकारी  मौजूद  है  जो
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 भारत  gee  Eee  देशों  को  प्रदान  कर  eae  है  ।  इस  प्रहेंख  का  भी  mex  विया  गया  श्रौर

 Stl  सराहना  की  गई  थी  ।  इसके  ear  भारत  ने  नई  दिल्‍ली  में  सम्मेलन  श्रायोजित  करने  हेतु

 afer  को  री  afena  प्रदान  करने  का  भी  प्रस्ताव  किया  था  ।

 तमिलनाडू  में  योजना  शौर  श्रौद्योगिक  विकास

 के  Ray

 247.
 श्री  एम०  कल्याणसुन्दरभ :  बया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  मरेंगे  कि

 तमिलनाडु  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किये  जाने  की  घोषणा  के  बाद  प्रशासन  राज्य  में  श्रौर

 झौद्योग्कि  दिकास
 मे

 मामलों
 को  किस  प्रकार  हल  कर  रही  है  ?

 घोलना  मंत्रालय  सें  राध्य  मंत्री  ake  FeAAUT)
 :

 एक  विधरण  सभा  पटल  पर

 Ya zt है

 विवरण

 afartare  सरकार  ने  जो  सूचना  दी  है  उसके  were  राज्य  राष्ट्रपति  के  शासन  की

 घोषणा  के  बाद  श्रौद्योगिक  विकास  विभाग  ने  कार्यान्वित  की  जा  रही  श्रौर  कार्यान्वित  की  जाने  वाली

 परियोजनाओं  की  उन  क्षेत्रों  का  निर्धारण  जिनमें  क्षमताश्रों  का  कम  उपयोग  हो  रहा

 था  झ्ौर  श्राग  श्रावश्यक  करने  जैसे  कार्यपद्धति  छोटे  wit  मध्यम

 sarin  लिये  बेक  से  धन  की  प्राप्ति  और  जहां  कहीं  सम्भव  हो  सुती  कपड़ा  उद्योग  की  शिक्षायतें

 टूर  करने  बे  मामलों  पर  तमिलनाडू  सरकार  सहित  सम्बद्ध  प्राधिकारियों  से  क्रमिक  विचार-विमर्श

 विया  ।  हथषरघा  उद्योग  की  wea  पर  भी  विस्तार  से  चर्चा  हुई  ।  स्हुकारी  समितियों  के

 झग्तगं त  हथकरघा  बूदकरों  की  संख्या  30  प्रतिशत  से  60  प्रतिशत  बढ़ाने  पर  विचार  किया  जा

 रहा  इर  क्षेत्र  में जिन  शुन्य  faata  परियोजनाओं  पर  fae  हो  रहा है  वे  हैं  हथकरघा

 बूनकरो  के  लिये  निर्यात-झभिमुख  उत्पादन  त्रौ २  हाट-व्यवस्था  परियोजना  श्रौर  10,000  बुनकर  के

 लिये  सघन  विकास  परियोजना  ।  काफी  सख्या  में  छोटे  चर्मकार  आर  चमड़े  की  कमाई  करने  वाले

 कारीगर  इस  उद्योग  में  काम  कर  रहे  हैं  उनकों  देखते  हुये  Fo  श्राई०  कमाई  गई  खालों  श्रौर  चमड़े

 it  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  प्रश्न  पर  पुनः  विचार  क्या  जा  रहा  कच्चा  माल  झौर
 a, 2

 दुलंभ  सा  मंत्र  दन  a  प्रश्न  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  भ्रौर  भ्रावेदन  पत्नों  की  शीघ्र  जांच-पड़ताल

 इस  कच्चे  माल  को  समय  पर  झ्नौर  पर्याप्त  भाती  में  उपलब्ध  कराने  के  लिये  उद्योग  त्रौरः  वाणिज्य

 के  क्षेत्रीय  निदेशकों  को  श्रधिकार  दिये  गये  हैं  ।

 राज्य  में  बिजली  का  उत्पादन  बढ़ाने  पर  विशेष  ध्यानਂ  दिया  जा  रहा  है  ।  राज्य  बिजली

 ate  wa  इस  स्थिति  में  है  दि  वह  25c-260  लाख  यूनिट  प्रति  दिन  बिजली  की  श्रावश्यकता  की

 पुत्ति
 कर  सकता  है  |

 में  श्रौद्योगिकीकरण  लिये  जो  काम  हो  रहा  है  उसकी  प्रगति  की  समान्य  समीक्षा

 भरने  लिये  और  परियोजनाश्रो  के  शीघ्र  कार्यान्वयन  के  लिये  प्रकार  की  कार्यवाही  करनी

 इस  बारे  में  दकनीकी  fae  महानिदेशालय  के  तीन  sfaaifai  वे  एक  दल  ने  राज्य

 संघ  झौर  कुछ  mantis  एसोसिएशनों  से  विस्तृत  रूप  से
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 किया  था  ।  तमिलनाडू  सरकार  के  सहयोग  से  निम्नलिखित  क्षेत्रों  ्  WMtAqey i के  लिये  कार्य  दल  गठित

 किए गए  हैं  :--

 (1)  atte  eat में  क्षमता  का  श्रधिकतम  उपयोग  ale  क्षमता  को  शीघ्रता
 से

 बढ़ाना  |

 के  विशिष्ट  संदर्भ  में  श्रायात-निर्यात  श्रौर  श्रोद्योगिक (2)  तमिलनाडु  की  समस्याओं के

 लाइसेंस  कार्य  पद्धतियों  का  mean  (saa  तव.न.की ज जानकरी देने  के  लिए

 राज्य  सकार  के  पास  उपलब्ध  सुविधाओं  को  बढ़ाना  श्रौर  श्रांकड़ा  बेक  की

 स्थापना झादि  शामिल  है

 (3)  बिजली  की  मांग  श्रौर  बिजली  देने  में
 की  गई  कटौतियों  को  देखते  हुये  उद्योगों

 को  प्राथमिकता  देना  |

 (4)  श्राशयपत्रों  को  ax  अधिक  कारगर  इंग  से  पड़ताल  करने  भ्र  परियोजनाओं

 के  सामयिक  बार्यान्वयन  में  सहायता  देने  के  लिए  वेन्द्र-राप्य  सचार  व्यवस्था  |

 (5)  मध्यम और  बड़े  प्राकार  के  औद्योगिक  क्षेत्रो  में  अधिक  अच्छे  समन्वय

 सम्बद्धता  |

 तमिलनाड  सरकार  ने  उद्योग  विभाग  में  एक  विशेष  कक्ष  की  स्थापना  भी  की  है  जो  तकनीकी

 fame  महानिदेश।लय  के  दलों  के  दौरों  कें  कारण  जो  मामले  उठेंगे  उन  पर  झाग  कार्यवाही  करेगा  |

 भागीरथ  पर  बहु  प्रयोजनीय  पन-बिजली  परियोजना  का  निर्माण

 248.  श्री  परिपूर्णानःद  TAT  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने की  इवूपा  करेंगे  कि

 क्या  टिहरी  में  भागीरथी  पर  एक  बहु  प्रयोजनीय  पन-बिजली  परियोजना  के  निर्माण

 को  पाचवीं  योजना  में  किया  गया  है

 यदि  तो  इसके  लिये  वर्ष  1976-77  में  कितनी  निधि  का  नियतन  किया  गया

 है
 ;  भोर

 इस  बांध  स्थल  से  निर्वासित  किए  जाने  वाले  लोगों  के  पुनर्वास  तथा  उन्हें  देने

 की
 G4- FTAA AT  को  पुरा  करने  के  लिये  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 स्कोम  पांचवीं  योजना ऊर्जा  मंत्रालय
 में  उपमंत्री  (sito  सिद्धेदवर  :  य

 अवधि  में  लाभ  देने  के  लिये  शामिल  नहीं की  गई  है  ।

 मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 श्रपेक्षित  जानकारी  राज्य  सरकार  से  मंगाई  जा  रही  है  श्रौर  सभा  के  पटल  पर  रख

 वदी  जाएगी
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 alan rat om तेल  तथ  प्राकृतिक  गप  को  प्राप्ति
 के  लिए  भूमिगत  परमा  परिक्षणों का

 प्रयोग

 249.  श्रो  पी०  गंगादेव  :  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  की  प्राप्ति  में  वुद्धि  के  लिये  शातियूर्ण  भूमिगत  परमाणु

 परीक्षणों  का  प्रयोग  किया  जाएगा  ;

 क्या  देश  में  ऐसे  परीक्षणों  में  स्वास्थ्य  तथा  पर्वावरण  सम्बन्धों  मामलों  का  स्तर

 विश्व  में  सबसे  उत्तम  है  ;  त्रौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 प्रधान  योजना  परमाणु  ऊर्जा  इलक्टरानिक्स  मंत्रो  त्या  श्रन्तरिक्ष  मंत्रो

 इन्दिरा  :  यदि  ऐसा  परोक्षग  करने  को  ग्रावश्यकता  प्राधिक  एवं  प्रौद्योगिक

 झ्राधारों  पर  पूरी  तरह  से  सिद्ध  हो  जाती  है  तो  qa 1  करने  के  बारे  में  विचार  किया  जाएगा  |

 तथा  (7)  यदि  इत  प्रकार  को  कोई  परियोजना  हाथ  में  लो  गई  तो  उसके  लिए  सुरक्षा

 सम्बन्धी  सबसे  ऊंचे  मानदण्डों  श्रपनाया  जाएगा  तथा  निकलने  वाले  पैट्रोलियम  उत्पादों  की

 रेडियोतक्रियता  की  जांच  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  को  जाएगी  कि  वे  उत्पाद  रेडियोसक्रियता  से

 मुक्त हैं  ।

 समाचार  ऐ  नेन्सी  की  वित्तीय  स्थिति

 250.  श्री  राम  भगत  पासवान  '  क्या  सुचना  ATE  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि

 कया  नई  गठित  समाचार  ऐजेंतो  की  वित्तीय  स्थिति  सुदृढ़  है  ;  ्र

 यदि  तो  इस  कम्पनी  के  शेयरधघारियों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 सुचना श्रीर  प्रसारण  मंत्रालय में  79-A AT  धर्मवीर
 :  शोर

 कंपन  नहीं  बल्कि  ag  संस्था  रजिस्ट्रीकरण  1860  के  अस्तगत  24  1976

 को  पंजीकृत  एक  संस्था है  ।  को  कोई  facia  कठिनाई  है  इसकी  सरकार  को

 कारी  नहीं  है  ।

 कोयला  उत्पादन  में  लक्ष्य  तथा  उसको  उपलब्धि

 251.  श्री  एप०  पी०  stata  :  क्या  जर्क  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्षं  1974-75  में  कोयला  उत्पादन  का  लक्ष्य  तथा  उसकी  उपलब्धि  क्या  थी  ;

 और

 कोयले  के  मूल्यों  को  कम  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा
 मं

 त्रालय  में
 उपमंत्री  (to  सिद्धेदवर  :  वर्ज  1974-75  में  880  लाख

 टन  के  लक्ष्प  की  तुलना  में  कोयले  का  वास्तविक  उत्पादन  884.  10  लाख  टन  था  |

 t
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 ——  amet,

 (@)  कोयला  उत्पादन  की  लागत  मे  afg  तथा  कॉौयला  खान  aia  1-1-7

 मजदूरी  वद्धि ्  के  वित्तीय  परिणामों  सहित  श्रन्य  कारकों  की  लागतों  में  वृद्धि  श्रन्य  निवेश  सामग्री

 के  मूल्य  में  वृद्धि  हो  जाने  से  कोयले  की  कीमतों  में  कमी  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीय  रक्षा  श्रकादमी  को  Faw

 253.  श्रो  धामनकर  <:  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  रक्षा  अ्रकादमी  की  परीक्षा  के  लिये  क्या  न्यूनतम  ्य  सीमा  और  न्यूनतम

 शिक्षा  प्रहेंतायें  निर्धारित  की  गई  हैं  ;

 क्या  10  2-+-3  शिक्षा  प्रणाली  लागू  करने से  बड़ी  संख्या में  उम्मीदवार  इस

 शिक्षा  में  बैठने  के  लिये  Vatca  श्रवसर  पाने  से  वंचित  हो  जायेंगे  ;  श्रौर

 क्या  बेहतर  श्रहंता  प्राप्त  उम्मीदवारों  की  करने  शौर  उन्हें  प्रतियोगिता  में

 बैठने  के  लिये  कम  से  कम  झ्रवसर  प्रदान  करने  के  लिये  ्य  सीमा  में  उपयुक्त  वृद्धि  करना

 सम्भव  नहीं  होगा  ?

 रक्षा  मंत्री  बन्सी  :  (1)  न्यूनतम  श  16  वर्ष  |

 (2)  न्यूनतम  शैक्षिक
 उच्चतर  माध्यमिक  erat  समकक्ष  ।

 ate  क्योंकि  सभी  राज्यों
 ने

 शिक्षा  प्रणाली  (10--2--3)  को  ait

 तक  लागू  नहीं  किया  है  श्रौर  क्योंकि  राष्ट्रीय  रक्षा  श्रकादमी  में  प्रवेश  के  लिये  परीक्षा  की

 योजना  पर  नई  प्रणाली  का  कुछ  वर्षों  के  पश्चात्‌  ही  प्रभाव  पड़ेगा  ।  शिक्षा  प्रणाली  में  परिवर्तन

 के  कारण  जो  प्रभाव  पड़ेंगे  उनका  श्रध्ययन  किया  जिनमें  झ्रायु-सीमा  बढ़ाने  का  श्रौचित्य  भी

 सम्मिलित है  ।

 त्रिपुरा  में  asst  परियोजना  का  पुरा  किया  जाना

 254.  श्रो  ददारथ  देव  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 त्रिपुरा  में  गुमती  परियोजना  के  कब
 तक  पुरा  हो  जाने  att  बिजली का  उत्पादन

 कब  तक  शुरू  हो  जाने
 की

 सम्भावना  है  ;

 इस  परियोजना  पर  aa  तक  कुल  कितनी
 राशि  at  हुई है  ;  श्रौर

 इसमें  कितनी  मात्रा  में  बिजली  का  उत्पादन  होगा  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sit °  ०  सिद्धेदवर  :  श्राशा  है  कि  त्रिपुरा  की  गुमती

 परियोजना  1976  की  दूसरी  तिमाही में  पुरी  होकर  विद्युतू का  उत्पादन  प्रारम्भ  कर  aa

 कि  जलाशय  में  जल  उपलब्ध  हो  ।

 1 av ह  ही 75  के  oer  तक  इस  परियोजना पर  10.8  करोड़  रुपये  व्यय  हो

 चुके
 हैं

 ।.
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 प्रति  Ly ag  37.  7  मिलियन  यूनिट  ।

 श्रमरीकी  जासुसी  उपग्रह

 255.  शो  fastara  aq Tarar  :  क्या  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमरीकी  समाचारपत्रों
 में  हाल  ही  में  एंवे  समाचार  प्रकाशित  हुय ेहैं  कि

 श्रमरीकी  जासुसी  उपग्रह  वर्ब  1972  में  भारत  में  सैनिक  गतिविधियों  के  निरन्तर  चित्र ले  रहे  हैं

 और  सैनिक  संस्थापनों  के  faa  एकत्र  कर  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  किया है  कि  द्वारा  ऐसी

 कारियां उन  देशों को  नहीं  दी  जा  रही  हैं  जिन  से  हमारे  मंत्रीपुर्ण  सम्बन्ध  नहीं हैं  ;

 क्या  इससे  हमारे  रक्षा  सम्बन्धी  तैयारियों  को  गम्भीर  पहुंचता  है  ;  श्रौर

 यदि  हां,तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 wat  मंत्री  बंती  :  सरकार  ने  इस  के  कुछ  समाचार  देखे  हैं  ॥

 से  यह  सरकार  के  ग्रधिकार में  नहीं  है  कि  wea  देशों  को  सुचना  देने  से  रोका

 जाय  ;  पो  सम्मावता  उतन्न  हो  जाने  को  स्थिति  में  हमारी  सुरक्षा  को  रक्षा  करने

 के  लिए  उपयुक्त  राजनीतिक  तथा  wer  कार्यवाही  की  जाएगी  ।

 श्राकाश्नवाणी  की  fata  सेवा के  लिए  बंगला  कार्यक्रम  का  प्रसारण

 256.  श्री  fasaata  MATA:  FIT  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  श्राकाशवाणी
 के

 दिल्‍ली
 के

 केन्द्र
 के

 माध्यम  से
 विदेश

 सेवा
 से

 4.30

 भ्रौर  5.00  म॑०  To  के  बीच  प्रसारित  किया  जाने  वाला  बंगला  कार्यक्रम  इस  बोच  बन्द कर  दिया

 गया  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सुचना  श्रौर  प्रतारण मंत्री  विदा  चरण  :  (1)  बंगला  सेवा  अपराह्

 4.  30  बजे  से  म्रपराह्ठ  5.  00  बजें  तक  वैदेशिक  सेवायों  के  ta  के  रूप  में  प्रतारित  की  जाती

 दिल्ली
 गव  के  माध्यम  से  नहीं  ।

 इस  सेवा  को  जारी  रखना  ग्रावश्यक  नहीं  समझा  गया  है

 नये  सैनिक  स्कूलों  को  स्थापना

 257.  श्री  नारायण  चन्द  परादार  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्य  सरकारों  ने  गत  तीन  वर्षों  में  किन-किन  स्थानों  पर  नये  सैनिक  स्कूल  स्थापित

 करने के  प्रस्ताव  किये  ;
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 उनमें  से  किन  स्थाह्ों  पर  स्कूल  खुल  गये  हैं  ;  ale

 शेत्र  मामनों  में  से  प्रत्येक  के  बारे  में क्या  प्रगति  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  RE i  जे०  वो  :  से  केवल  द्िमाचल

 MMT  की  राज्य  सरकार  ने  ही  एक  सैनिक  स्कूल  खोलने  का  प्रस्ताव  रखा  है  ।  उन्होंने हमें  हाल  ही

 मेँ  सुचित  किया  है  कि  स्थल  का  चयन  विचाराधीन  है  ।

 सेनिक  स्कूलों  का  कार्यकरण

 258  श्रो  नारायग  चन्द  फरायर  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  में  बनिक  enti  के  हार्पेकरम  की  जंच  करते  तवा
 उसमें  सुधार  करतें

 के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  दारा  नियुक्त  को  गई  उच्च  शक्ति  आप्त  समिदि  ने  इत  बीच  अपन

 श्रतिवेदन प्रस्तुत  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  मुश्य  सिक्रारियों  के  साव  प्रतिरेदन  कित  तारीब  को  प्रस्तुत  किया

 उतकों  fasted  कया  हैं  ;  शौर

 सरकार  द्वारा  att  सो  fasricat  सवो  कार  कर  ली  गई  हैं  ate  कौतती  wa

 frag  कर  दी  गई  हैं  ?

 रक्षा  tis  उप  मंगी  (av  जे०  वी०  :  जी

 29  19751  Ferri  की  मुख्य  सिक्रारिशों  के  सारांश  का  एक  विवरण

 संलग्न है  ।

 जत  कि  समति  को  अधि  शर  fasrreat  का  ग्ब्वपते  किया  जौ  रहे  है  मौर  उन  पर

 अन्तिम  निर्गत  शीघ्र  डी  लिया  जाएगा  परन्तु  प्रवेश  qirarrat  क़्या  के  चयन  से  सम्बस्धित

 उनमें  से  दो  सिफ़ारिशों  पर  कार्बवाही  की  गई  है  ।

 विवरण

 सैनिक  स्हूहों  को  अपना  विशिष्ट  सवह  रता  चाहिये  ate  उन्हें  उनके  लिए

 निर्धारित  उद्देस्यों  के  ayer  पुरी  तरह  से  बड़ते  देना  चाहिये  ।

 (2)  लड़कों  के चयन  के  लिए  ate  war  नू उयते  उतकों
 era मोर  शक्ति

 संया  ग्रम्पयियों  को  घारग  क्षतता  जानते  के  लिये  की  जानी  चाहिये  ।

 (3)  सम्बन्धित  संचित  प्रगति  fonts  साथ  हरेक  लड़के  की  वैपक्तिक  fr

 रबता  उचित  डोप  ।  ws  मरेगी के  म्रत्त  में  यदि  कोई  जांच  डीवो  है  तो  सत्र  की  समाप्तिਂ

 की  ये  संचित  fee  उत  मा्मतों  को  छांटने  में  सड़ायक  होती  चाहिये  जो  सामान्य  प्रगति  fear  में

 MAHA रहते  हैं  ।
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 (4)  fafraver  के  सावधानी  पुर्वक  चयन  पर  उचित  बल  दिया  जाना  चाह्यि  ।

 (5)  मुख्याध्यापक  को  गण-सह-वरिष्ता  के  श्राधार  पर  श्रध्यापन  कर्मचारियों में  से

 चनना  चाहिये  ।

 (6).  लेफ्टिनेंट  wie  समकक्ष  पद  में  श्रहूंताशओं  के  साथ  कम  से  कम  तीन
 श्रफ़्सर

 अध्यापन  कमंचा  रियों  में  रखे  जाने  चाहिये  ।

 =
 (  )  श्रध्यापकों  की  भर्ती  प्रकिया  में  श्रच्छी  ख्याति  प्राप्त  कालेजों  के  स्नातकों  को  तरजीह

 दी  जानी  चाहिये  ।  श्रध्यापकों  की  गणत  बढ़ाने  के  प्रोत्साहन  के  रूप  में,पदों  के  20

 शत  के  लिए  एक  सलैक्शन  ग्रेड  होना  चाहिये  |

 (8)  स्कलों  में.श्रघ्यापकों के  भ्रन्तर  सेवा  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  को  नियमित  तौर  पर  रखा
 नाना  चाहिये  |

 (9)  श्रध्यापकों  के  बच्चों  को  दिवा  छात्रों  के  रूप  में  स्कूल  में  भराने की  सुविधाओं के  बारे

 में  प्रवेश  प्रतिशतता  5  प्रतिशत से  75  प्रतिशत  कर  देनी  चाहिये  |

 (10)  मिल्ट्री  स्कूलों  ate  राष्ट्रीय  इण्डियन  faect  कालेजों  के  लिए  तृतीय  वेतन  श्रायोग

 द्वारा  सिफ़ारिश  किएं गए
 वेतन  मानों  में  रखते  हुये  श्रध्यापन  अ्रौर  प्र

 कमंचा  रियों

 के  वेतन  मानों  का  संशोधन  कर  देना  चाहिये

 (11)  के  भार  को
 कम  करने  के  ward

 मैस  पी०  टी ०

 चिक्त्सा  afereret  श्रौर  प्रशिक्षण  कर्मचा  रियों  जैसे  वर्गों  की  त्रौर  व्यवस्था  करके  रक्षा  मंत्रालय

 उनकी  सहायता  कर  सकता  है  ।

 (12)  सैनिक  स्कूलों  के  लिये  श्रवैतनिक  सचिवों को  सैनिक  स्कूलों  के  लियें  पूर्णकालिक

 कार्य  करना  चाहिये  उसकी  न्यूनतम  पदावधि  चार  वर्ष  होनी  चाहिये  ।  सेनिक  सकल

 सेलों  को  भी  gee  किया  जाना  चाहिये

 (13)  स्कलों  के  शैक्षणिक  पाठ्यक्रम  को  इस  प्रकार  से  बनाया  जाना  चाहिए  जो  लड़कों

 को  नेशनल  डिफ़ेंस  अकादमी  में  sam  के  लिए  प्रेरित  करे

 (14)  क्योंकि  उत्तर  प्रदेश  सनिक  स्कूल  का  लक्ष्य  रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  स्थापित  we

 सेनिक  स्कलों  जेसा  ही  है  ।  उत्तर  प्रदेश  सेनिक  स्कूल  लखनऊ  को  भविष्य  में  उसी  तरह  स

 fasfar  किया  जाना  चाहिये  जैसी  कि  रिपोर्ट  में  सिफ़ारिश  की  गई  है  ।

 राज्यों  में  सावंजनिक  वितरण  केन्द्र

 259.  बरी  प्रिय  रंजन  दास  मुंदी
 :  क्या  उद्योग  we  नागरिक

 पूर्ति  मंत्री  यह
 बताने  कीं

 छपा  करेंगे कि  :

 इस  बात  को  ध्यान  में  हुये  कि  20  सुन्नी  wifes  कार्यक्रम  के  लिये  श्रावश्य क

 घर्तुश्नों  को  व्यापक  waar  वित्तरण  प्रणाली  की  जरूरत  श्रावध्यक  वस्तुओं  के  वितरण  हे  तु

 बया  ara star  दितरण  teal  की  संख्या  में  वद्धि  करने  के  कोई  प्रयास  fez  गये  हैं  झर
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 यदि  हों  तो  कुल  सार्वजनिक  वितरण  केन्द्रों  की  संख  का  इाज्यवा Tt  ब्यौरा  कया  है  ?

 उद्योग  श्रौर  नागरिक  पुर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  सी०
 :  जी

 उचित  मूल्य /राशन  की  दुकानों  की  संख्या  30-6-1975  को  2,24,805  से  बढकर

 1976 के  प्रन्त  में  2,33,282 हो  गई  इसी  प्रकार  मिट्टी  के  तेल  के  खुदरा  बिक्री

 केन्द्रों की  संख्या  1975  के  श्रन्त में  1,66,000 से  बढ  कर  1976 के  wa  में

 2,17,000  हो  गई  ।  इसी  तरह  नियंत्रित  वपड़े  के  खुदरा  बिंक्री  केन्द्रों
 की  सख्या  1975

 के  श्रन्त में  29,324 से  बढ  कर  1975  के  wet  में  46,694 हो  गई  ।  राज्यवार

 संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी०--10402/ 76]  |

 उडोसा  शर  त्रिपुरा  में  श्रौद्योगिक

 एकक  स्थाफ्ति  करने  के  लिए  श्रावेदन  पत्र

 260.
 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुन्शी

 :
 क्या  उद्योग  श्रौर  नागरिक  पुर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 पश्चिम  उड़ीसा  तथा  त्रिपुरा  में  नये  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए

 मंत्रालय
 को

 न  1974-75
 में  तथा

 1975
 तक  कुल  कितने

 श्रावेदन
 पत्र  प्राप्त  हुये  ;

 पार्टियों  को  कितने  लाइसेंस  दिये  गये  ;

 क्या  किसी  बड़े  ब्यापार  गृह  नें  भी  उक्त  श्रवधियों  में  मंत्रालय  से

 झपने  उद्योग  का  विस्तार  करने  श्रथवा  उसके  विविधीकरण  के  लिये  श्रनुमति  मांगी  थी  ;  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य हैं  ?

 उद्योग  aire  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :  पश्चिम

 उड़ीसा  अर
 त्रिपुरा  में  नये  श्रौद्योगिक  उपक्रम  स्थापित  करने  के  लिए

 नाइसेंस हेतु  पिछले  दो  वषों
 1974  श्रौर  1975

 की
 श्रवधि

 में
 235

 श्रावेदन  पत्र  प्राप्त हुये  थे  ।

 इसी  श्रवधि
 में  इन  राज्यो के  एककों  के  लिए  224  श्राशयपत्र  शौर  211  झौद्योगिक

 लाइसेंस  जारी  किये  गये  थे  ।

 हां  ।

 बड़े  औद्योगिक  गृहों  (To  प०  व्या०  To  bad TTT)  से  इन  राज्यों  में  पर्याप्त  विस्तार

 करने  झौर  नई  वस्तुओं  के  उत्पादन  के  लिए  इसी  waft  में  प्राप्त  झावेदनों  मे ंसै  9  श्रावेदन  स्वीकार

 किये  गये  तथा  16  थ  या  समाप्त  श्रादि  किये  गये  |
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 पाँचवां  योजना  wit  वार्षिक  योजनाश्रों  में  उत्तर  प्रदेदा  के  पर्वतीय  जिलो ंके  विकास  को  व्यवस्था

 261.
 श्री  प्रिय  रंजन  दास  Wait ]

 :
 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :]

 क्या  दीर्घकाल से  संसाधनों  श्रादि  at  सन्तुलन न  रहने  के  कारण  उत्तर  प्रदेश के

 पर्वतीय  जिले  तथा  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  er  जिले  श्रत्यन्त  निर्धन  हो  गये  हैं  ;

 यदि  तो  उन  TATA को  जानने  तथा  उसके  समाधान  करने के  लिये  योजना

 झ्रायोग  ने  बया  कदम  उठाये  हैं  ;

 पांचवीं  योचना  में  ate  विशेषकर  वर्ष  1974-75  तथा  1975-76 की

 योजना श्र  में  उन  fea  के  विकास  के  लिये  कुल  कितनी  धनराशि  की  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 योजना  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्रार०  के०  :  यह  सहीं

 है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  पवंतीय  जिले  श्र  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  जिले  भ्रपेक्षाकृत  पिछड़े  हुये  हैं  ।  इस

 पिछड़ेपन के  कई  कारण हैं  ।  पहाड़ी  क्षेत्रों  का  विकास  करना  उनकी  प्राकृतिक  भोगोलिक  रचना

 के  कारण  कठिन  श्रौर  इस  कारण  वहां  झाघारभूत  सूविधाओं की  व्यवस्था  करने  में  प्रघिक  लागत

 भौर  कठिनाई  दोनों  श्राती हैं  ।  कृषि  योग्य  भूमि  भी  सीमित  मात्रा  में  होती  है  जनसंख्या  के  कम

 धनत्व  के  कारण  भी  श्रौद्योगिक  विकास  कार्यों  में  कठिनाई  श्राती  है
 ।

 पूर्वी  जिलों  की  स्थिति  इससे

 कुछ  भिन्न  है  ।  इस  क्षेत्र  में  बार-बार  बाढ  श्राती  है  श्रौर  सूखा  बार-बार  पड़ता  यहां  जनसंख्या  का

 घनत्व  aes  है  श्रौर  कृषि  जोतों  की  संख्या  श्रपर्याप्त  है  ।  इस  कारण  यहां  के  लिये  एक  इस  प्रकार

 की  कार्यनीति  बनाने  की  शभ्रावश्यकता है  जो  यहां  की  परिस्थितियों के  भ्रनुरूप  हो  ।

 पांचवीं  योजना  के  बाद  से  इन  श्रपेक्षाकृत  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  में  तेजी  लाने  के  प्रयासों

 पर  बल  दिया  गया है  ।  इन  दोनों  क्षेत्रो  के  लिए  क्षेत्रीय  योजनाये  बनाने  के  प्रयास  किये  गये  हैं

 जिलों  के  लिए  तो  केन्द्र  ग्रतिरिक्त  सहायता  भी  दे  रही  है

 पांचवीं  योजना  को  श्रभी  ofan eq fear arat रूप  दिया  जाना  पवेतीय  क्षेत्रो के  लिये

 1974-75  शरर  1975-76 की  वार्षिक  योजनाओं  में  तथा  पुर्वी  जिलों  के  लिये  राज्य  सरकार के

 थोजना-दस्तावेजों  के  श्रनुसार  व्यवस्था  इस  प्रकार  की  गई  है

 रुपय े)

 1974-75  1975-76

 पर्वतीय  जिले  2100.88  2278.00.

 6887.00 पुर्वी  जिले  7346, 00
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 मशीनों  at  खरीद  फे  लिये  पत्रों  पर  विचार  करने  में  विलम्ब

 262.  wt  राज  राज  fag  देव  :

 रथो  वॉरभव्र सिघ

 क्या  उद्योग  भ्रोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  AaaT  की  किराया  खरीद  के  लिये  श्रावेदन  cat  पर  विचार  करने  में  राष्ट्री य

 लघु  उद्योग
 निगम

 लिमिटेड  द्वारा  विलम्ब  किया
 जा

 रहा  है  ;

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  श्रौर

 विभिन्न  उद्यमियों  से  गत  तीन  वर्षों  में  कितने  प्राप्त  टपे  ate  ser  म्रनधि

 में  कितनों  फर  निर्णय  किया  गया  ?

 उद्योग  श्रोर  नागरिक  पति  मंत्री  टी०  To  :  src

 खरीद  पर  मशीनरी  खरीदने  सम्बन्धी  श्रावेदनों  पर  सभी  दस्तावेजों के  पर्ण  होने  पर  कार्य

 वाही  करने  में  श्रनावश्यक  विलम्ब  नहीं  होता  ।  किन्तु  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  निगम  ने

 1975 से  श्रावेदनों  पर  कायेवाह्दी को  गति  धीमी  कर  दी  a  किन्तु  वित्तीय  स्थिति  में  शीघ्र ही

 सुधार  होने  की  श्राशा  है  ।

 ad
 गत  वर्ष  प्राप्त  ate  निपटाये  गये  श्रावेदनों  की  संख्या  का  विवरण  निम्नलिखित

 al

 वष  प्राप्त  श्रावेदनों  निपटाये  गये  श्रनिर्णीत  iN aq

 की  संख्या
 श्रावेदनों

 की  दनों  की  संख्या

 सख्या

 501  428  73
 1974-75

 बाजिक  योजनाग्रो ंके  लिये  राज्यों  दासा  aaa  जुटाया  जाना

 264.  श्री  डी  0  देसाई  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1974-75  तया  1975-76 की  वर्जिक  योजनाओं  के  लिये  कितने  तथा  किन-किन

 राज्यों  ने  प्रत्याशित  संसाधन  जुटाये  हैं  ;  श्र

 प्रत्येक  मामले  में  यदि  कोई  कमी  डी र एश ॥|  तो
 उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  श्राई०  Ho  :  एक  विवरण  सभा  पटल

 पर  प्रस्तुत  है  जिसमें  1974-75  श्रौर  1975-76
 की

 वाशक  योजनाओं  के  लिए  राज्यो  द्वारा  जुटाबे
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 जाने  aa  भ्रतिरिवतਂ  संसाधनों  के  लक्ष्यों  भ्नौर  उनसे  इस  सम्बन्ध  में  प्रत्याशित  लाभ  के  बारे  में  बताया

 गया  ग्रन्थालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल

 यदि  किए  गए  उपायों  के  फलस्वरूप  पूरे  वर्ष  के  लाभ  को  ध्यान  में  रखा  जाए  तो  एक

 राज्य  को  दोनों  वर्षो  के  कुल  लाभ  वास्तव  में  कोई  कमी  देखने  में  नहीं  श्राती  ।  इस  राज्य

 में  जो  कमी  रही  कारण  यह  है  कि  किए  जाने  वाले  उपायों  में  से  कुछ  को  वास्तव  में

 नहीं  किया  जा  सका ॥

 राज्यों  द्वारा  योजना  लक्ष्यों  की  gta

 265.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  टपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1974-75  तथा  1975-76  की  वार्षिक  योजनाओं  के  वारतेविक  लक्ष्य

 प्रत्येक  राज्य  द्वारा  पूरे  कर  लिए  गए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  श्रौर

 यदि  कोई  कभी  रही  हो  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  श्राई०  Fo  :  से
 जहां

 तक

 1974-75  की  व।षिक  योजना  के  वास्तविक  लक्ष्यों  का  सम्बन्ध  कुछ  मामलों  में  सम्भावित  sy

 लब्धियों  अर  अन्य  मामलों  में  वास्तविक  उपलब्धियों  के  सम्बन्ध  में  विवरण  1975-76  कीਂ  वारधिक

 योजना  के  दस्तावेज  में  पहले  ही  उपलब्ध  है  ।  प्रत्येक  राज्य  के  सम्बन्ध में  1975-76  की  प्रत्याशित

 उपलब्धियां  ate  उनमें  यदि  कोई  कमी  हो  तो  उसके  कारण  संकलित  किए  जा  रहे  जिन्हें  1976-77

 की  वधिक  योजना  के  दस्तावेज़ में  दिया  जाएगा  ;  झन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  बाद  ag  वार्षिक  योजना  सभा

 पटल  पर  रखी  जाएंगी ।

 देवा  में  विद्युत  की  स्थिति

 266.  सरदार  fag  सोखी  :
 क्या  ऊर्जा

 मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  विद्युत  की  वर्तमान  स्थिति  है  ;
 atk

 वर्ष  1976  में  विभिन्‍न  राज्यों  में  कितने  तथा  किन-किन  स्थानों  पर  नयें

 सुपर  तापीय  विद्युत  केन्द्र  स्थापित  किये  जायेंग े?

 ऊर्जा  मंत्री  (at  कृष्ण  चन्द
 :

 कर्नाटक  श्रौर  मध्य  प्रदेश म

 बिजली की  जो  थोड़ी  कमी है  उसको  छोड़  कर  देश में  विद्युत  सप्लाई की  स्थिति

 सामान्यत  संतोषजनक  है  ।

 यदि  धन
 झा  उपलब्ध हो

 जीये  तो  सिंगरौली  में  एक  सुपर  ताप
 विद्युत

 Fe

 पर  1976-77  में  निर्माण  कार्य  श्रारम्भ  किया  जा  सकेगा  ।
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 SET  विवि

 श्राणविक  ऊर्जा  केन्द्रों  को  स्थापना

 267.  सरदार  स्वर्ण  fag  सोखी

 देश  में  किन-किन  स्थानों  पर  परमाणु  ऊर्जा  केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार  किया

 गया  है  श्रौर  उनमें  कितने  केन्द्रों  का  काथे  पूरा  हो  गया  है  ;

 क्या  इन  केन्द्रों  से  पैदा  जाने  वाली  विद्युत  उपभोक्ताओं  को  सस्ते  मूल्य

 थर  दी  जायेंगी  ;  तौर

 इन  परमाणु  ऊर्जा  केन्द्रों  के  संचालन  के  लिये  क्या  कामिक  प्रशिक्षण  व्यवस्था

 की  गई  है  ?

 Rata  योजना  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  मंत्री  तथा  श्रन्तरिक्ष  मंत्री

 (atta a  इन्दिरा  इस  समय  महाराष्ट्र  में  तारापर  परमाणु  बिजलीघर  तथा

 राजस्थान  में  कोटा  के  रावतभाटा  में  स्थित  राजस्थान  परमाणु  बिजलोघर  के  पहल

 यूनिट में
 बिजली  का  उत्पादन  हो  रहा  है  ।  निम्नलिखित  परमाणु  घर  निर्माणधीन  है  :

 frat raz  स्थान  क्षमता

 पल  जापा  प्
 1.  प  व  क  ||  बर्जर्ल/वर---  कोटा  के  समीप  200  मेगावाट

 स्यान दूसरा  यूनिट

 2.  मद्रास  परमाणु  बिजलीघर  तमिलनाडू  235  मेगावाट

 यूनिट

 3.  मद्रास  परमाणु  fast  जी  दूसरा  यथोपरि  235  मेगावाट

 यूनिट

 4.  नरोरा  परमाणु  विद्युत  बुलंदशहर  235  मेगावाट

 पहला  यूनिट  प्रदेश

 यथोपारि  235  मेगावाट 5.  नरोरा  परमाणु  विद्युत

 दूसरा  यूनिट
 नावं

 परमाणु  fanaa # के  जीवन  काल  उन  से  उत्प।दित  बिजली  झ्रामतौर  पर

 कोयले  की  खानों  से  800  किलोमीटर से  ज्यादा  दूर  स्थित  ताप  fasta  में  उत्पादित  बिजली से

 सस्ती  समझो  जाती है  ।  परमाणु  fast  की  सप्ल।ई  उपभोक्ताओं  को  सीधे  ही  नहीं  की  जाती  है  ।

 यह  बिजली  fas  को  भेज  दी  जाती  है  इस  वजह  इस  के  ग्रपेक्षाकृत  सस्ता  होने  ले

 विद्युत  बोर्डों  द्वारा  उपभोक्ताग्रों  को  सप्ल।ई  की  जाने  वाली  बिजली  की  औसत  कीमत  भी  घट

 जाती
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 इन  परमाणु  बिजलीघरों  का  संचालन  तथा  रख  रखाव  करने  वाले  कामिकों  को

 प्रशिक्षण देने  के  लिये  एक  नयूकलीय  प्रशिक्षण
 केन्द्र  झाजकल  के

 समीप  रावतभाटा

 में  चल  रहा  इस  केन्द्र  में  एक  परमाणु  बिजलीघर  का  श्रनुरूप  भी  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 है

 वर्ष  1974  तथा  1975 के  लिए  राष्ट्रीय तथा  प्रति  व्यक्ति  ata

 268.  श्री  राज  राज  सिंह  देव  :  क्या  योजना  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 वर्ष  1974  तथा  1975  में  राष्ट्रीय  आय  क्या  Matt  प्रति  व्यक्ति  प्राय  कितनी

 arr

 वर्ष  1974 तथा  1975  में  पूंजी  निर्माण  की  दर  am  थी
 ?

 योजना  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्राई०  के०  और

 झपेरि  a  निम्मलिखित  सारगी  में  पर्तुत

 है

 1973-74  1974-75%*

 कलाएं  PE  किला  नि  CS  A  लादा  ey  Ra  tas  Ge  हए  ao  em

 स्थिर  प्रचलित  भाव  स्थिर

 (1960-61)  (1960-61

 भाव  भाव

 (1)  (2)  (3)  (4)

 1.  राष्ट्रीय  श्राय  रु०  )  49,148  20,034  60,120  20,075

 2.  प्रति  व्यव्ति  झाय  )  851. 8  347.2  1,022.4  341.  4

 3.  पूजी  निर्माण  की  दर  भाव  के  श्राधा

 12.8  sm

 oo
 झाभार  पर  घरेलु  उत्पाद  के  प्रतिशत के  रुप  13.0

 atafaat  पुनर्गठन

 269.  श्री  वसन्त  साठे  :

 सरदार  महेद्र  सिह  शिल  :

 कया  उद्योग  wT  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  श्रा थिक  गत्विधियों  में  समाज  के  कमजोर  त्रौ'र  दलित  वर्ग  क

 कारगर  रुप
 से  भाग  लेना  सुनिश्चित  करने  के  लिये  एक  प्रभावी  काय  के  रुप

 में  सहकारी  समितियों
 वे

 चुनगठन  करने  संबंधी  किसी  योजना  पर  कार्य  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य
 बातें

 कया
 हैं  ;

 ः

 ema  fan
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 नग

 क्या  ग्रामीण तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  श्रमिक  सहकारी  समितियों
 की

 स्यापना  के  बारे  में  किये

 गये  प्रयास  श्रत्यंत  सीमित  थे  श्रौर  उन  से  प्राप्त  हुए  परिणाम  नगण्य  हैं  ;  भ्रौर

 उन  का  श्राधिक  उत्थान  सुनिश्चित करने  का  दृष्टि  से  ग्रामीण  श्रमिकों  को  सहकारी

 समितियों  में  संगठित  करने  क  लिये  क्या  कारगर  कदम  उठाये  गये  हैं/उठाने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  श्रौर
 नागरिक  पूर्ति

 मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  Yo  ato  :

 तथा

 सहकारी  सोसाइटियों  के  कार्यकरण  को  नया  रूप  देने  के  लिये  कई  उपाय  किय  गये  हैं  जिस

 से
 कि  कमजोर  तथा  कम  सुविधा  प्राप्त  वर्ग  का  कारगर  रूप से  भाग  लेना  सुनिश्चित  किया जा

 सके  ।  इन  उपायों  में  ये  शामिल  है  :-

 (1)  कई  राज्यो ंमें  सहकारी  कानूनों  में  संशोधन  किये  गये  है  ताकि  छोटे  तथा

 सीमान्त  किसानों  ate  खेतिहर  मजदूरों  को  कृषि  ऋण/बहुददेशीय  सोसाइटियों

 का  सदस्य  बनने  में  श्रासानी  हो  सके  ।

 (ii)  सहकारी  सोसाइटियों  के  निदेशक  मण्डल/प्रबन्ध  समितियों  में  कमजोर  वर्गों

 के  लिये  न्यूनतम  प्रतिनिधित्व  सुनिश्चित  करने के  लिये  कानूनी  प्रावधान  किये  गये

 (111)  केन्द्रीय  सहकारी  बैकों  से  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कहा  गया  है  कि

 शीष  बैंकों  से  उन  के  द्वारा  लिये  जाने  वालें  ऋणों  में  से  कम से  कम  20

 प्रतिशत  भाग  छोटे  किसानों  तथा  कमजोर  वर्गों  को  सोसायटियों  को  दिये

 गये  ऋणों  की  बकाया  धनराशि  के  रूप  में  हो  ।

 (iv)  ऋण  नीति  तथा  प्रक्रिपाद्ों  में  परिवतन  इस  दुष्टि  से  श्रनुमोदित  किये  गये

 है  कि  छोटे  काश्तकारों  और  बटाईद।रों  को  ऋण  मिल  सके  ।

 (v)  कमजोर  वर्गों  की  सहायता  पहुंचाने  लिये  डेरी  मछली

 पालन  जैसे  कार्यकलापों वाली  व्यवसायी  सहकारी  सोस।इटियों  का  विकास  करने

 पर  बल  दिया  जा  रहा  है  ।

 व  देश  में  श्रमिक  सहकारी  सोसाइटियों के  कार्यकलापों  में  लगातार  विस्तार

 होता  रहा  है  ।  श्रमिक  सहकारी  सोसायटियों की  कुल  संख्या  30  जून  1971  को  6717 से  बढ़कर

 30  1975  को  9147  हो  गई  ;  इसी  श्रवधि  में  इन  सोसायटियों  की  सदस्य  संख्या  4.76

 लाख से  बढ़कर  5.  99
 लाख  हो  गई  श्रौर  इन  के  are  किये  गये  कार्यों का  मूल्य  2163

 लाख  रुपये से  बढ़कर  3300  लाख  रुपये  से  श्रधिक  हो  गया  ।  20  सुत्नी  wifes  कार्यक्रम

 के  Tay  में  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  वन  ठेका  सहकारी  सोसायटियों  सहित  श्रमिक

 सहकारी  सोसायटियों  का  विकास  करने  के  इस  कायं  क्रम  का  विस्तार  करने  तथा  इसे  मज्बूत  बनाने

 के  लिए  संगठित  प्रयत्न  कर  श्रौर  इन  सहकारी  सोसायटियों  को  पर्याप्त  वित्तीय  ate  तकनीकी

 सहायता  दें  तथा  उन्हें  प्राथमिकता  के  mare  पर
 श्रावश्यक  सुविधायें  भी  प्रदान  करें  ;  ताकि

 वे  काम  देने  वाली  एजेन्सियों  से  पर्याप्त  काम  ले  aa  ।
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 सहकारी  क्षेत्र
 में

 STANAT
 वस्तुयें

 270.  सरदार  महेन्द्र  सिह  गिल  :  क्या  उद्योग  शर  नागरिक  पूति  मंत्री  ae  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 ं

 क्या  सहकारी  क्षेत्र  में  श्राम  खपत  की  उपभोक्ता  वस्तुग्रों  के  उत्पादन  के  लिये

 एक  सुपरिभाषित  नीति  तैयार  की  गई
 है

 यदि  तो  इस  बार  में  क्या  श्रत्यावश्यक  की  जा  रही हू  ;  ग्रौंर

 क्या  इस  मामले
 में  राज्य  सरकारों  से  भी  परामशं  किया  जा  रहा  है

 ?

 उद्योग  श्रौर  नागरिक  ga  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  ए०  सो०  सरकार

 सुस्थापित  उपभोक्ता  सहकारी  सोसायटियों  ak  उन  के  परिसंघो  को  या  तो

 स्वतंत्र  रूप
 में  या  श्रप्रयुक्त  क्षमता

 वाली  वर्तमान  श्रौद्योगिक  यूनिटों  के  सहयोग  से  चुनी

 उपभोज्य  वस्तुग्रों  का  उत्पादन  श्रारम्भ  करने  के  लिये  प्रोत्साहित  करने  का
 निर्णय

 किया

 व  राज्य  सरकारों  से  made  किया  गया है  कि  वे  विशिष्ट  प्रस्ताव  तेयार

 करें  उन्हें  उपयुक्त  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  के  लिये  केन्द्र  को  भेजें  ।

 गैर-कानूनी  ठहराये  गये  संगठनों  से  सम्बद्ध  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  sflaarfcat  श्रौर
 कर्मचा  रियों

 द्वारा  शक्तियों  का  दुरुपयोग

 271.  श्री
 wire

 झा  :  क्या  गह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  गैर-कानूनी  ठहराये  गये  ्रानन्दमार्ग  शर  राष्ट्रीय  स्वयंसेवक  संघ  जैसे  संगठनों

 से  सम्बद्ध aga  से  ऐसे  पर्वोत्तर  रेलवे के  एवं  कर्मचारी  जो  श्रभी  पकड़े  नहीं  गये  हैं

 भक्त  एवं  लोकतन्त्री  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  श्रापातकालीन  शक्तियों  का  दुरुपयोग  कर  रहे

 atc

 तो  ऐसे  कितने  श्रधिकारियों  एवं  क्मचारियों  को  सेवा  से  हटाया  गया हू
 ?

 गह  मंत्रालय में  उप  मंत्री  (att  एफ०  एच०  :  सरकार  को  ऐसी  कोई

 सूचना  नहीं  है  कि  श्रानन्द  मार्ग  ah  राष्ट्रीय  स्वयंसेवक  संघ  से  सम्बंद्ध  उत्तर  पूर्वी  रेलवे  का

 कोई  श्रधिकारी  श्रथवा  कर्मचारी  देशभक्त
 ate  लोकतंत्री  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  प्रापातकालीन

 शक्तियों  का  दुरुपपोग  कर  रहा  है

 प्रश्न  नहीं  उठता ।
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 2  कार्पेक्रम  के  श्रन्तगंत  श्रतिरिक्त  बिजली  उत्पादन

 करने  को  योजना

 272.  श्री  Witz  at:  कया  ऊर्जा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  बीस  सुती  कार्यक्रम  की  बातों  में  से  एक  बात  बिजली  की  कमी  पुरी  करने

 के  लिये  2600  मैगावाट  बिजली  का  श्रतिरिक्त  उत्पादन  करने  का  उल्लेख  श्र

 यदि at,  तो  इस  बारे में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  fazetraz  at  बीस-सुत्री

 कार्येक्रम  श्र्न्य  बातों  के  शीघ्रता  से  कार्यान्वित  किये  जाने  वाले  कार्यक्रमों

 तथा  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  ्ंतर्गत  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्रों  की  स्थापना  की  श्रावश्यकता  पर  भी  जोर

 दिया गया  है

 लगभग  1323  मेगावाट  की  श्रतिरिक्त  उत्पादन-क्षमता  चालू  की  जा  चुकी  है  तथा  काफी

 अतिरिक्त  उत्पादन-क्षमता  शीघ्र  ही  are  चालू कर
 दी  जाएगी  ।  विभिन्न  विद्युत्‌  परियोजनाग्रों  को

 शीघ्र  ही  चालू  करने  तथा  समय-सुची  के  भ्रनूसार  ही  इनका  निर्माण  ara  पुरा  करने  के  लिए  भी

 सभी  प्रकार  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  प्रारंभ  में  प्रत्येक  क्षेत्र  कोयला  खानों  के  पास  ही

 उपयुक्त  स्थानों  पर  एक-एक  सुपर  ताप-विद्युत्‌  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  भी  प्रस्ताव  तैयार

 किये गये  हैं

 बिहार  में  बिजली  की  प्रति  व्यक्ति  खफ्त

 273.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  देश  में  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  के  बारे

 में  28  1976  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1323  के  उत्तर  के  संबंध  में  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  विशेष  रूप  से  उत्तर  बिहार  के  लिये  ate  शेष  बिहार  के  लिये  बिजली

 ay  प्रति  व्यक्ति  खपत  बढ़ाने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  जो  99.  3  किलोवाट  के

 अखिल  भारत  श्रौसत  की  तुलना  में  मात्र  11.  02  किलोवाट
 है

 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  प्रो ०  :  उत्तर  बिहार  की  बिजली  श्रौर

 ऊर्जा  संबंधी  सारी  yrayvanarat  की  पुरति  उत्तर  बिहार  के  उत्पादन  यूनिटों  से  तथा  दक्षिण  बिहार

 के  साथ  पहले  से  ही  बनाए  गए  परस्पर  संयोजनों  कनेक्शनों  )
 से  सहायता  देकर  की  जा  रही

 उत्तर  बिहार  के  लिए  115  मेगावाट  की  श्रतिरिक्त  उत्पादन-क्षमता  की  मंजूरी  दी  जा  चुकी

 केन्द्रीय  क्षेत्र  में  एक  ताप-विद्युत्‌  केन्द्र
 फरक्का  में  स्थापित  किया  जा  रहा  उत्तर  बिहार

 में  उपलब्ध  विद्युत-पुति  में  इससे  वृद्धि  होगी  ।
 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  बिहार  के  लिए  895

 मेगावाट  की  कुल  भ्रतिरिक्त  उत्पादन-क्षमता  की  मंजूरी  दी  जा  चुकी
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 श्रादिवासी  क्षेत्रों
 के  लिए  परियोजनाओं  का  तेजी  से  लता

 274.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  श्रादिवासी  क्षेत्रों  के  लिये  विकास  को  शीघ्र  पुरा

 करने  का  निणंय  किया  श्रौर

 यदि  तो  ae  झसम  ्ौर  केरल  के  झ्रादिवासी  क्षेत्रों  में

 कौन  सी  विकास  परियोजनायें  शुरू  की  गई  हैं  wie  तत्सम्बन्धी  रूपरेखा  क्या  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  मोहसिन  )  जी

 चालू  वर्ष  में  विभिन्न  राज्यों  को  उप-योजना  क्षेत्र  जिन्हें  प्रच्छी  तरह  सुत्रबद्ध

 की  गई  एकीकृत  शभ्रादिवासी  विकास  परियोजनाओं  के  ले  लिया  श्रम्रिम  कार्यवाही

 करने  की  श्रनुमति  दी  गई  थी  ।  ः  1975-76  में  उड़ीसा  को  292  लाख  बिहार  को  281

 लाख  भ्रान्ध्न  प्रदेश  को  123  लाख  श्रासाम  को  80  लाख  रुपये  केरल  को  12  लाख

 रुपये तक  की  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  भ्रम्रिम  कार्यवाही  में  निम्तलिखित  समेत

 श्रान्तरिक  कार्यक्रम  जाते  हैं  :

 (1)  परियोजनाओं  की  तैयारी  तथा  श्रावश्यक  सामाजिक  afer  सर्वेक्षण  की  Wena  ॥

 (2)  प्रशासनिक  संरचना  का  पुनर्गठन  तथा  उसे  मजबूत  करना ॥

 (3)  भूमि  अभिलेख  तैयार  करना  ।

 (4)  ऋण  तथा  विपणन  संरचना  कौ  स्थापना  या  उसे  मजबूत  करना

 (5)  ऋण  मुक्ति  की  योजनाएं

 (6)  वृक्षारोपण  के  प्राथमिक  कायें  ।

 (7)  लघ  सिंचाई  योजनाएं  पुरा  करना  |

 wa  तक  उड़ीसा  ने  2,  बिहार  ने  3,  weer  प्रदेश  ने  3  भर  केरल  ने  1  एकीकृत  आ्रादिवासी

 विकास  परियोजना  प्रस्तुत  की  राज्य  सरकारों  से  शेष  श्राई०टी  ०डी०पी०  शीघ्र  भेजने  के

 लिए  श्रनुरोध किया  गया  है  ।

 केरल
 मेडिकल  TRS TAW.  विधेयक  को  राष्ट्रपति  की  श्रनुमति

 275.  श्री  ए०  Fo  TNA: :  क्या  गृह  qat  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  केरल  विधान  सभा  द्वारा  पारित  केरल  मैडिकल  प्रैक्टी  शनजं  विधेयक  सरकार

 के  पास  राष्ट्रपलि  की  श्रनुमति  के  लिये  पड़ा

 यदि  तो  झनुमति  देने  में  विलम्ब का  क्या  कारण  अ्ौर
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 (7)  gaafa )  कब  तक  दिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 1E  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  जी  श्रीमान्‌  |

 तथा  मामला  wat  विचाराधीन  है  ।

 कलकत्ता  में  वाय  प्रदूषण  नियंत्रण

 277.  श्री  इन्द्रजीत  प्त  :  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  ने  बड़े  नगरों  में  वायु  प्रदूषण  रोकने  का  निर्णय  किया  शौर

 यदि  तो  कलकत्ता  के  विशेष  सन्दर्भ  में  वायु  प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिये  कया  कार्यवाही

 करने का  विचार है  ?

 योजना  मंत्री  श्राई०  के०  गुजराल  )  :  जी  er

 जहां  तंक  शीघ्र  कार्यवाही  का  सम्बन्ध  वायु  प्रदूषण
 तथा  नियंत्रण )

 1975  पर  सरकार  द्वारा  सक्रिय  रूप  से  विचार  हो  रहा  है  ।  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी

 विभाग  के  शरधीन  पर्यावरणीय  अनुसंधान  समिति  तथा  मनुष्य  एवं  जीवमंडल  कार्यक्रम  हेतु  पर्यावरणीय

 समस्याश्ों  पर  अनुसंधान  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  कुछ  निधि  का

 धान  भी  किया  गया  बड़े  नगरों  में  वायू  प्रदूषण  पर  कुछ  चुनी  हुई  परियोजनाश्रों  के

 हैं  प्रथवा  विज्ञान  त्र  प्रौद्योगिकी  विभाग  के  विचाराधीन  हैं  ।

 केरल  अ्रखबारो  कागज  परियोजना

 278.  श्री  एन०  श्रीकान्तन  नायर  :

 श्री  सी०  क े०  चन्द्रप्पन  :

 कया  उद्योग  शर  नागरिक  पुर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  अखबारी  कागज  परियोजना  की  स्थापना  पर  श्र ब  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 इस  परियोजना  के  लिये  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  श्रावश्यकता  झ्ौर

 इस  परियोजना  को  सहायता  दे  रहे  देशों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 उद्योग  श्र  नागरिक  पति  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :
 fers

 स्तान  पेपर  कारपोरेशन  ने  भूमि  का  अ्रधिग्रहण  कर  लिया  है  श्रौर  स्थल  को  समतल  करने  का  कार्य

 शुरू  हो  गया  कच्चे  माल  के  संभरण  य्ौर  अन्य  अवस्थापना  सुविधाश्रों  की  व्यवस्था  कर  दी  गई

 विदेशी  परामशंदातात्रीं  की  नियुक्ति  की  जा  चुकी  है  तथा  परियोजना  के  लिए  श्राधारभूत

 इंजीनियरी  उनके  द्वारा  तैयार  की  जा  रही  दीर्घकालिक  सुपुर्देशी  वाली  कुछ  वस्तुझ्रों  के  लिए

 क्रयादेश  दिये  जा  चुके  हैं  तथा  बाकी  वस्तुझ्नों  लिए  क्रयादेशों  के  सम्बन्ध  में  परामशंदाताओओं के
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 परामशं  से  शीघ्र  निर्णय  ले  लिये  जा  य  नक  नारवा जोते  की  rrrarr  निर्ाण  प्रबन्ध  के  लिए  सविवरण  इंजीनियरी

 श्रौर  ग्रत्य  तकनीकी  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  व्यवस्था  कर  दी  गई  एक  परियोजना

 लय  ने  कार्य  करना  प्रारम्भ  कर  दिया  है  तथा  महाप्रबन्धक  झ्नौर  अन्य  कमेंचारी  स्थापना  स्थल  पर

 ही  नियुक्त हैं  ।

 )  परियोजना  के  लिए  श्रावश्यक  विदेशी  मुद्रा  की  अतुमानित  राशि  27.  70  करोड़

 रुपये है  |

 ara  की  जाती  है  कि  के०एफ०डब्ल्यू०  ae  स्वीडिश  ्रौर

 यू  ०के०  के  ऋणो ंसे  कुछ  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  हो  सकेगी  |

 केरल  में  faaatl  स्वामित्व  के  बागानों  के  राष्टीयकरण  सम्बन्धी

 WAST

 279  श्री  सी०  Fo  चन्द्रप्पन  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  केरल  में  विदेशी  स्वामित्व  के  बागानों  के  राष्ट्रीयकरण  संबंधी

 प्रस्तावित  श्रध्यादेश  के  सभी  पहलग्रों  पर  विचार  किया  है  ate  उस  पर  कोई  निर्णय  लिया  है

 श्रौर

 )  यदि  तो  इस  पर  क्या  निर्णय  लिया  गया  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  तथा  राज्य  सरकार

 के  परामशं  से  मामले  की  न्भी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 sag  शिक्षण  टेलीविजन  परीक्षण  कार्यक्रम  क  केरल

 लक  विस्तार

 280.  श्री  Ato  के०  चन्द्रप्पत  क्या  सुचना  शौर  प्रासारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  केरल  सरकार  ने  केन्द्र  से  श्रन्रोध  किया  है  कि  उपग्रह  शिक्षण  टेलीविजन  परीक्षण

 कॉ क्रम  का  केरल  तक  विस्तार  किया  जाये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या  त्रौरः

 इस  पर  क्या  निर्णय  लिया  गया  है
 ?

 सुचना  शर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धर्मवीर  fag)  wt  हां
 ।

 राज्य  सरकार  ने  1975  में  उपग्रह  शैक्षिक  दूरदर्शन  प्रयोग
 कार्य  क्रमों

 का  केरल  में  विस्तार

 करने  का  सुझाव  दिया  था  ।

 उपग्रह  शैक्षिक  दूरदशंन  प्रयोग  कार्यक्रमों
 का

 केरल  में  विस्तार  करने  की  संभावना

 की  जांच की  गई  थी  ।  यह  पता  चला  कि  fara  की  बेस  प्रोडक्शन  केन्द्रों  की
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 ग्रतिरिक्त  भाषाओं  में  कार्यक्रम  तैयार  करने  की  सीमित  क्षमता  भ्रौर  श  क्षिक
 दूरदर्शन  प्रयोग

 के  yer

 पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ऐसा  करना  संभव  नहीं  होगा  ।  के  मुख्य  मंत्री  को  स्थिति

 स्पष्ट कर  दी  गई  थी  ।

 ate  का  समानान्तर  उद्योग

 क्या  उद्योग  श्रौर  गागर क 281.  श्री  भान  fag  भौरा  पूति  मंत्री  ag  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  इन्डस्ट्री  श्राफ  एडलट्रेटेड  सीमेंटਂ  सीमेंट  का

 नान्तर  विद्यमान  शभ्रौर

 क्या  सरकार  ने  दोषियों  का  पता  लगाने  के  लिये  कोई  का्थवाही  की  है  ?

 उद्योग  श्र  नागरिक  git  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  ato  पो०  :  शर  (q)

 यद्यपि  उपभोक्ताओं  के  हाथ  मिलावटी  सीमेंट बे  चे  जाने  के  उदाहरणों के  बारे  में  सुचना  मिली

 किन्तु  यह  कहना  सही  नहीं  होगा  कि  देश  में  मिलावटी  सीमेंट का  एक  समानान्तर  उद्योग चल  रहा

 है  ।  मिलावंटी  सीमेंट  का  बे  चा  श्रत्यावश्यक वस्तु  1955  के  अधीन  जारी  किये

 गये  सीमेंट  श्रादेश  1962  के  प्रावधानों का  उल्ल  घन  है  |  यह  एक  संज्ञेय

 अपराध  है  are  भारतीय  दंड  संहिता  के  अधीन  धारा  12  में  परिभाषित  किसी

 भी  सरकारी  कमंचारी  द्वारा  लिखित  रूप  में  श्रपराध  की  रिपो  न्यायालय  में  की  जाने  पर

 नियम  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  करने  वाले  के  विरुद्ध  कार्रवाई की  जा  सकती  है  ।  इस  श्रधिनियम  के

 ज अ्रतगत  श्रसामाजिक  तत्वों  के  विरुद्ध  कारवाई  करने  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  शर्क्तियां  प्रत्यायोजित

 कर  दी  गई  हैं  ।  सीमेंट  नियंत्रक  ने  भी  सभी  राज्यसरकारों  ait  संघ  क्षेत्रों  को  सीमेंट  में  मिलावट

 करने  के  जो  मामले  उनकी  जानकारी  में  भ्रायें  उनमें  श्रावश्यक  कारवाई  करने  के  लिए  लिख  दिया है  ।

 जव  कभी  इस  प्रकार  के  कदाचार  के  मामले  देखने  में  श्राते  हैं  तो  राज्य  नागरिक  पति  विभाग प्रौर

 राज्य  पुलिस  विभाग  द्वारा  उपयुक्त  कारवाई
 की

 जाती  है
 |

 BXPENDITURE  ON  DEFENCE  INSTITUTE  OF  FIRE  RESEARCH

 282.  Shri  M.  10288  !  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  State  the  total

 expenditure  incurred  of  the  Defence  Institute  of  Fire  Reesearch  in  1973,  1974  and  1975,  res-

 pectively  ?

 The  Minister  of  State  Defence  Production  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri
 V.N.  Gadgil)  Total  expenditure  incurred  on  the  Defence  Institute  of  Fire  Research  year-
 wise  iS:

 1973-74  Rs,  17°91  Jakhs

 1974-75  Rs,  17°95  lakhs

 Rs.  21°03  Jakhs 1975-76  (Upto  Jan.  1976)
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 उद्योगों  में  महिलाओं  का  स्वनियोजन

 283.  श्रीसती  पार्वती  कृष्णन  :  क्या  उद्योग  Az  कर्पूति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  भारत  में  महिलाश्ों  को  उद्योगों  में  स्वनियोजन  के  लिए  बढ़ावा  दे

 रही  भ्रौरः

 यदि  तो  wa  तक  कितने  राज्यों में  ऐसे  उद्योगों की  स्थापना  हुई  है  ?

 उद्योग  शर  नागरिक  gh  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  पी०  मौर्य )
 शौर

 महिलाग्रों  स्वनियोजन  विस्तृत  रूप  से  कुटीर  ग्रामोद्योगों  att

 उद्योगों  TA  श्रनाज  श्रौरः  दालें  साफ  फाइबर  (  रेशों )

 उद्योगों  तक  सीमित  खादी  ale  ग्रामोद्योग  श्रायोग  द्वारा  देश  भर  में  इसका  संवधंन  किया

 जा  रहा  इ  सके  श्रलावा  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  sts  ने  महिलाओं  की  स्वनियोजन  योजना  के

 श्रन्तगत  पांच  राज्यों  ज  से  पश्चिम  बंगाल  ale  asa  प्रदेश  में  11

 मुर्गीपालन  केन्द्रों  पौर  हाथकरघा  ए  ककों  का  श्रनूदान  स्वीकार  किया  है

 हिन्द  महासागर  में  श्रमरोका  का  सातवाँ  बेड़ा

 284.  श्री  सी०  जनादनन  :  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  अमरीका  सातवें  बेड़े  के  कमान्डर ने  हाल  ही  में  कहा है  कि  उक्त  बेड़ा

 aa  वालें  ्रनेक  वर्षों  तक  हिन्द  महासागर  में  श्रौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 रक्षा  मंत्री  बंसी  सरकार  के  पास  इस  बारे  में  कोई  सुचना  नहीं

 इस  श्राशय  का  एक  समाचार  सरकार  ने  देखा

 संदन  में
 ज

 सा  बार-बार  बताया  गया  है  कि  सरकार  हिन्द  महासागर
 को  तनाव  ौर

 प्रतिस्पर्धा  मुक्त  क्षेत्र  रखना  चाहेगी  ।  महासागर  में  विदेशी  पुद्धपोतों  की  गतिविधियों  को

 रोकना  श्रथवा  हस्तक्षेप  करना  नहीं  है  ।

 को  चलाने  के  लिए  परिषद  का  गठन

 285.  श्री  एस०  एस०  बनर्जी
 :

 क्या  सुचना  श्र  प्रसारण  मत्ती  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि

 क्या  प्रैस
 ट्रस्ट  गाफ़ ' कक... वि  युनाइटेड

 न्यूज़  श्राफ  समाचार  भारती  तथा

 हिन्दुस्तान  समाचार  के  एकीकरण
 के
 के  बाद  गठित

 '

 समाचारਂ
 को  चलाने  के  लिए  एक  परिषद्‌  का

 मठन  किया  गया  शौर
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 यदि  तो  इसका  गठन  कब  तक  किये  जाने  की  संभावना है  ?

 सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  घ्मवीर  fag)  :  शौर

 इसके  प्रस्तावक  सदस्यों  के  श्रावेदन  Ta  पर  Tear  रजिस्ट्रीकरण  1860

 के  ध. ग्रन्तग त  24  1976 को  पंजीकृत  एक  संस्था  पता  चला  &  कि  श्रावेदन-पत्र  के

 आधार  पर  श्ौर  इसके  विनियमों  के  अ्रन्तगंत  प्रबन्ध  समिति  बनाई  गई  थी  ।

 दतरी  एण्ड  फुटवीयर  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  लिमिटेड  को

 सहायता

 286.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पुरति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कानपुर  स्थित  fat  एण्ड  फुटवियर  कारपोरेशन  are  इंडिया  लिमिटेड  को

 अपना  घाटा  पुरा  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दी  गई  ax

 इस  एकक  को  निर्यातोन्मुखी बताने  के  लिए  क्या  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं
 ?

 उद्योग  Ate  नागरिक  पुति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  पी०  त्रौर

 NATIONAL  FIRE  SERVICE  COLLEGE  IN  NAGPUR

 287.  Shri  M.C.  Daga:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  State

 (a)  the  total  annual  expenditure  incurred  om  the  National  Fire  Service  College  in  Nag-
 pur  3

 (b)  whether  some  foreign  students  also  join  this  institute  for  study  ;

 (c)  whether  the  Indian  students  remain  unemployed  even  after  completion  of  their  studies
 im  this  college  ;  an

 (d)  ifso,  the  action  proposed  to  be  taken  by  Governmentto  tackle  this  problem  ?

 Deputy  Minister  in  the  Ministy  of  Home  Affairs  (Shri  F.  Mohsin):  (a)  the  eSti-
 mated  gross  expenditure  to  be  incurred  on  the  National  Fire  Service  College,  Nagpur  for

 1975-76  is  Rs.  6°65  lakhs.

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  Only  a  very  Small  number  of  private  candidates  remain  unemployed  for  some  length
 of  time.

 (a)  A  record  of  all  private  candidates  who  pass  the  cours  from  the  National  Fire  Service
 College.  Nagpur  is  maintained  at  the  college  and  their  Names  are  recommended  to  prospective
 employers.  Most  of  them  get  employed  as  a  result  of  these  recommendations.

 NEWS  ITEM  CAPTIONED  “166  OFFICIALS  CONDUCT  TO  BE  PROBEDਂ

 288.  Shri  M.C.  Daga  Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  mews-item  published  in  the

 Sun ट  ह
 उल

 dated  the  25th  January,  1976  under  caption  officials  conduct  to  be  pro-
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 found  guilty  and  the  numer  of  thoSe  exonerated  ;  and
 (b)  whether  acts  of  those  officers  were  investigated  and  if  so,  the  number  of  officers

 (c)  whether  the  cases  in  respect  of  guilty  cfficers  were  filed  in  the  court  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs,  Deparment  of  Personnel
 and  Administrative  Reforms  and  Department  of  Parliamentry  Affair]  (Shri  Om
 Mehta)  (a)  to  (c)  The  reference  in  this  news-item.  is  to  the  mMewcases  which  were  taken
 up  for  ifvestigation/enquiry  by  the  C.B.I.  during  the  month  of  December,  1975.  So  far,
 investigation  of  four  of  these  caseshas  been  completed  ;  further  necessary  acticn  against  thece
 four  public  servants  willbe  considered  by  the  concerned  authcrities  inthe  lightof  theresults  of
 the  investigation.  In  the  remaining  cases.  The  inveStigations  are  StilliN  porogres..

 साराभाई  श्रन्तरिक्ष  केन्द्र  दवारा  aa ga  से

 श्रपरिष्कृत  तेल  बनाने  के  बारे  में  श्रनुसंघान

 289.  श्री  रान  सहाय

 श्री  डी०  डो०  देसाई  :

 श्रच्तरिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fH:

 क्या  विक्रम  साराभाई  archer  केन्द्र  के  शोध  कर्ता  वैज्ञानिकों  ने  वन-ग्रपशिष्ट  )

 से  श्रपरिष्कृत  तेल  बनाने  के  बारे  में  एक  पद्धति  का  पता  लगाया

 क्या इस  दिशा  में  कोई  ate  श्रनूसंघान  किये  जाने  का  विचार  त्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बात  क्या  हैं
 ?

 प्रधान  योजना  परमाणु  ऊर्जा  इलैक्ट्रानिवस  मंत्री  अन्तरिक्ष  मंत्री

 इंदिरा  गाँधी  )  :  हां  ।

 ate  अन्तरिक्ष  विभाग  में  विक्रम  साराभाई  श्रन्तरिक्ष  त्रिवेन्द्रम  के

 बैज्ञानिक  ate  इंजीनियर  देशी  स्रोतों  से  उपलब्ध  उपादानों  में  से  कुछ  को  बदलने  पर  विशेष  बल

 देते  हुए  राकेट  प्रणोदको ंके  लिए  विभिन्न  द्रव्यों  के  श्रनुस  धान  ate  विकास  में  लगे  हुए  हैं  इस  काय

 के  क्रम  पेट्रोलियम  क्षारक  रसायनों  से  व्यत्पन्न  हुए  एक  विशिष्ट  रसायन  विक्रम  साराभाई

 श्रन्तरिक्ष  केन्द्र  के
 वैज्ञानिकों  द्वारा  अ्रखादूय  तिलहनों  से  व्युत्पन्न  किये  गये  समान  द्रव्य  से  परिवर्तित

 कर  दिया गया  इस  काय  वन  में  उत्पन्न  अ्खादूय  तिलहनों का  उपयोग  करने  की  सम्भावनाश्रों

 को  खोल  दिया  तथा  इस  श्रपरिष्कृत  पेट्रोलियम  तथा  भ्रन्य  कई  उपयोगी  उत्पादों  के  उत्पादन

 के  लिए  पर्याप्त  रूप  में  इ  नका  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  श्राधिक  शोषण  की  संभाव्यता ्रौर
 सभी  तकनीकी  प्राचलों  की  स्थापना  करने  के  लिए  झ्रांगे  श्रनुसंधान  ale  ्रध्ययन  हैं

 |

 फ्रनाण च्े  ऊर्जा  के  क्षेत्र  में  पाकिस्तान-टर्कों  सहयोग

 290.  श्री
 राम

 सहाय  पाण्डे  :
 क्या

 गरशाण  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  ध्यान  परमाणु  ऊर्जा  के  क्षेत्र  में  पाकिस्तान  ate  टर्की  के  बीच

 कथि  त  सहयोग  की  श्रोर  गया
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 उत्तर

 (a)  यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 प्रधान  योजना  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  मंत्री  तथा  ध्रन्तरिक्ष  मंत्री

 इन्दिरा  :  समाचार  पत्नों  में  छपी  एक  खबर  के  श्रनुसार  टर्की

 तथा  ईरान  परमाण  ऊर्जा  के  क्षेत्र  में  सहयोग  कर  रहे

 सरकार  ने  इस  मामले  पर  गौर  किया  है
 ।

 हाँतिपुर्ण  कार्यों  के  लिए  दूसरा  परमाणु  विस्फोट

 291.  श्री  सेठी  :

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  साँघी  :

 श्री  कुमार  माझी  :

 कमा  फरनाण क्षय  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 arr  शांतिपूर्ण  कार्यों  के  लिए  दूसरा  परमाणु  शीघ्र  ही  करने  का  विचार  है  श्रौर

 यदि  ्  तो  तत्संबंधी  मुख्म  बातें  क्या  हैँ  ?

 प्रधान  योजना  फरमाण  ऊर्जा  इलैक्ट्रानिक्स  मंत्री  तथा  श्रन्तरिक्ष  मंत्री

 इन्दिरा  :

 यदि  शांतिमय  उपयोगों  के  लिए  कोई  परीक्षण  की  श्रावश्यकता  पूरी  तरह

 से  सिद्ध  हो  जाती  है  तो  परीक्षण  करने  के  बारे  में  विचार  fat  जाएगा  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राज्यों  के  लिए  वारिक  योजना  परिव्यय

 292.  श्री  सरजू  पाण्डे  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राज्यों  के  लिए  वार्षिक  यॉजना  परिव्यय  में  भारी  वृद्धि  हुई  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  मुख्य  मंत्रियों  से  इस  बारे  में  कोई  चर्चा  हुई  झौर

 यदि  तो  विशेषकर  उत्तर  प्रदेश  के  संदर्भ  में  मुख्यतया  किन-किन  विषयों  पर  चची
 ?

 की
 गई

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रार०  के०  और  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।

 जी  ही  ।

 1976-77  की  वार्षिक  योजना  को  श्रंतिम  रूप  देने  के  सम्बन्ध  में  उत्तर  प्रदेश  के  मख्य

 मंत्री
 सहित  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  से  जिन  प्रमुख  विषयों  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  वे  इस  प्रकार

 हैं
 =a

 (1)  1976-77  की  राज्य  वाषिक  योजना  का  ऑ्राकार  तथा  इसकी  विषय-वस्तु  झ्ौर

 राज्य  तथा  राष्ट्रीय  जैसे  सिचाई  राष्ट्रीय  त्यूनतम
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 श्रावश्यकता  श्राथिक  कार्यक्रम  के  सहयोगी  कार्यक्रम  श्रौर

 सम्बन्धित  राज्यों  के  पबंतीय  ale  पिछड़े  क्षेत्रो  की  विकास  urate  श्रावश्यकताओ9ं

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  विकास-नीतिंयों  के  प्राधार  पर  इसका  क्षेत्रवार  वितरण

 (2)  1976-77  की  वार्षिक  योजना  के  झाकार  के  वित्तीय  व्यवस्था  करने  के  fay

 अलग-अलग  राज्यो  में  संसाधनों  की  कूल  उपलब्धता  |

 विवरण

 1975-76  श्रौर  1976-77  के  लिए  श्रनुमोदित  योजना

 परिव्यय

 (are

 1975-76  ta Tea ०  अ 1976-77  ा  कालम  (2)  से

 विकास  के  प्रमख  शीष  लिए  शभ्रनूमोदित  लिए  भ्रनमोदित  लाम  (3)  में

 योजना  योजना  प्रतिशत  वद्ध

 a

 1.  off  शौर  सम्बद्ध  सेवाएं  35361  45828  29  60

 2  सहकारिता  4665  5635  20  79

 जल  ्रौर  fara  विकास  141959  193797  36  52

 उद्योग  शरीर  खनिज  14008  17275  28  32

 19043  24680 परिवहन  श्र  संचार  29  60

 सामाजिक  गौर  सामुदायिक से dard  45661  60936  33  45

 7.  afar  सेवाएं  5662  5134

 789  1870  137  01 8.  सामान्य  सेवाएं

 कुल  जोड़  267148  355155  32  94

 ay  1974-75  में  परसाण  ऊर्जा  a  प्रजनित  faaa  का  लक्ष्य  और

 वास्तविक  प्राप्ति

 293.  डा०
 सरदीश  राय

 ।
 क्या  परमाणु  उर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  वर्ष  1974

 75  के  लिए  परमाणु
 ऊर्जा  से  प्रजनित  वि्यत  का  लक्ष्य  क्या  था  प्र  वास्तव  में  इस  वर्ष  एसीਂ  fara  का

 कितना  उत्पादन  gut  ?

 प्रधान  योजना  परसाण  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  तथा  श्रन्तरिक्ष  मंत्री

 इंदिरा  गाँधी  )  :
 वर्ष  1974-75  में  केवल  तारापुर  परमाणु  बिजली  घर  तथा  राजस्थान
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 लिए निए od

 परमाणु  विद्युत  परियोजना  के
 पहले  यू  निट  द्वारा  ही  बिजली का  उत्पादन  किया  गया  ।  इन  बिजली  घरों

 के  लिए  बिजली  के  उत्पादन  के  लक्ष्य  तथा  उत्पादित  बिजली  की  मात्रा  wins  निम्नलिखित है

 लक्ष्य

 को  सात्रा
 a

 मिलियन  यूनिट  मिलियन

 तारापुर  परमाणु  बिजली  घर  1,600  यूनिट

 930 राजस्थान  परमाणु  विद्युत  परियोजना  का  पहला  1,458

 748 यूनिट

 Post-Matric  Scholarships  ६०  S  .C.  Students

 294.  Shri  G.  | छि  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to state

 (a)  Whether  a  ceiling  on  income  has  been  prescribed  in  regard  to  giving  of  post-mat
 scholarships  to  the  scheduled  Caste  Students  ;  and

 (b)  whether  Central  Goyernment  propose  to  withdraw  this  condition  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  :  (Shri  F.H.  Mohsin)  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  No,  Sir.

 Recommendtion  by  Lokur  Committee  for  according  Recognition  To  S.C.  and  S.T

 295.  Sari  G.C.  Dixit  :  Willthe  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Lokur  Committee  has  recommended  remoyal of  regional  barriers  while  accor~
 ding  recognition  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  ;

 (b)  if  so,  whether  central  Government  have  taken  any  decision  thereon  ;  and

 (c)  ifnot,  thetime  by  which  a  decision  willbe  taken  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.H.  Mohsin)  ।  (a)
 The  Lokur  Committee  has  recommended  remoyal  of  area  restrictions  in  the  lists  of  Schedule
 castes  and  Scheduled  Tribes  except.

 (i)  when  two  ethnological  groups  residing in  different  parts  of  a  State  bear  the  same
 Name  but  haye  different  social  standing  ;  an

 (ii)  when  because  of  the  widely  differing  socio-economic  condition  of  members  of  the
 same  commurityin  different  parts  of  a  state  it  is  necessary  to  schedule  it  in  one  part
 but  not  in  the  rest.

 (b)  and  (c)  :  Government  have  acceptedin  principle  the  view  that  area  restrictions  shou]  d
 as  far  as  possible  be  removed.

 Central  Assistance  for  Welfare  of  Denotified  Tribes

 296.  ShriG.C.  Digit  ।  Willthe  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Central  Government  haye  stopped  the  assistance  which  States  were  being  giyen
 earlier  for  the  welfare  of  denotified  tribes  (Vimukta  Jatis)  ;ifso,  the  reasons  therefor  ;  and

 (0)  whether.Goyernment  perpose  to  reviye  this  Centrally  sponsored  scheme  so  that  denoti+
 fied  tribes  (Vimukta  Jatis)  Give  up  leading  the  life  of  criminals  ?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.H.  Mohsin)  :  (a)  &(b):
 With  effectfrom  the  fifth-five  Year  Plan,  schemes  for  the  Welfare  of  denotified,  nomadic  &semi-
 nomadic  tribes  are  being  implemented  as  part  of  the  State  Plan  for  which  Central  assistance  is
 also  There  is  no  proposal to  include  these  schemes  amongst  the  Centrally  Sponscred
 Schemes  again.
 Assistance  to  State  for  setting  up  Police  Cells  for  checking  offences  of  ;untouchability

 297.  Shri  G.C.  Dixit  :  Willthe  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 a)  whether  Goyrer  ment  have  provided  assistance  to  States  for  setting  up  separate  Police
 Cells  for  checking  the  offences  of  untouchability  ;

 (b)  whether  this  cell  has  produced  desired  results  ;  and

 (c)  if  not,  whether  Goyernment  will  consider  giving  further  assistar.ce  tc  States  to  erable
 them  to  strengthen  this  organisation

 (a)  No.
 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.H.  Mohsin):

 (9)  &  (८)  Special  Cells  have  been  set  upin  a  number  cf  States  to  deal  with  cases  of  vicler.ce
 agaisnt  or  harassment  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  ard  ersure  prcmptir  yestigaticn
 of  criminal  cases  involving  specific  offences  as  also  effective  prosecution  of  such  cases  in  courts.
 These  Cells  haye  proved  quite  advantageous  in  dealirg  with  such  cases.  No  financial  assistar  ce
 has  been  given  by  the  Goyernment  of  India  to  the  State  Goyerr  merts  in  this  regard.

 कनाडा  द्वारा  भारत  को  न्यूक्लीयर  सहायता  देना  श्रारम्भ  किया  जाना

 298.  सरादार  ware  fag  गिल  :  FAT  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्र्पा  करेंगे  किः

 क्या  कनाडा  के  साथ  कोट्ट  समझौता  किया  गया  है  जिसके  ware  as  देश  भारत

 को  न्यूक्लीयर  सहायता  देना  पुनः  श्रारम्भ  कर  श्रौर

 यदि  हां,तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 प्रधान  योजना  परमाणु  उर्जा  इलंक्ट्रानिक्स  मंत्री  तथा  श्रन्तरिक्ष

 ईदिरा  :  तथा  भारत  तथा  कनाडा  के  ग्रधिकारियों  की  बैठक  माच  के

 पहले  हफ्ते  में  नई  दिल्‍ली  में  हुई  थी  ।  इस  बैठक  में  जिन  मामलों  पर  बातचीत  वे  मामले  get

 दोनों  देशों  को  सरकारो  के  विचाराधीन  है

 पाँचवी  पंचवर्षीय  योजना  का  पुनरीक्षण

 299.  सरदार  age  tag  गिल  :

 श्री  राजदेव  सिंह  :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में  संशोधन  किया  जा  रहा

 क्या  प्रधान  मंत्री  के  20  सुतरी  कार्यक्रम  के  संदर्भ  में  योजनाकारों  द्वारा  पांचवीं  पंचवर्षीय

 योजना  को  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  से  ge  झाधारभूप  लक्ष्य  निर्धारित  कर  दिये  गये  हैं  ate

 सीमाश्रो  को  स्पष्ट  रूप  से  परिभाषित  कर  दिया  गया  है  ;  श्र

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  रूपरेखा  कया  है  ?

 जना  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्रार०  क्के०  गुजराल  )  :
 जी  हां  ।

 (q)  गपाच  योजना  के  प्रारूप  के  बुनियादी  उद्देश्य  सामान्य  रूप  से  प्रधान  मंत्री  के  20--

 सुन्नी  कार्यक्रम के  भ्रनुरूप  फिर भी  श्रघिक  प्रभावी  कार्यान्वयन  की  दृष्टिसे  उनके  महत्व  भर

 ब्यौरे  में  कुछ  परिवर्तन  करने  की  श्रावश्यकता  पड़  सकती  है  ।  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  श्रंतिम
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 रूप  देते  समय  प्रधान  मंत्री  द्वारा  घोषित  कार्यक्रम  के  ग्रनुरूप  उसको  scrafaaarstt  aye

 नीतियों  में  ग्रपेक्षित  परिवर्तन  कर  लिए  जाएंगे  ।

 उपर्युक्त  उद्देश्य  से  ग्रायोग  में  संबंधित  कार्रवाई  की  जा  रही  है  श्रौर  इस  कारण

 की  मुख्य  रूपरेखा  के  संबंध  में  श्रभी  से  बताना  कठिन  है  ।

 द्वारा  जिला  मुख्यालयों  तथा  HEAT A  नगरों  में  श्रपने  यूनिटों  का  विस्तार

 300.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  कया  सुचना  ate  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 :

 क्या  का  भारत  के  महत्वपूर्ण  नगरों  ate  जिला  शहरों  में  अपने  प्  निटों  का

 विस्तार  करने  की  कोई  योजना  है  ;  म्रौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  qqalz  :  श्रौर  सरकार

 कों  सुचित  किया  गया  है  कि  विभिन्न  क्षेत्रों  में  प्रपने  यूनिटों  का  वितार  करना  चाहता  है  ।

 इसका  व्यौरा  इसकी  प्रबन्ध  समिति  द्वारा  प्रभी  तैयार  किया  जाना  है  ।

 श्रकोला  बुलडाण  श्रौर  नागपुर  जिलों  के  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  पेंशन  के  AAA

 301.  श्री  वसन्त  साठे
 :  कया गृह  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 1975  के  pet  तक  महाराष्ट्र  राज्य  के  बुलडाणा  म्रौर  नागपुर  जिलों  के

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  फंशन  के  कितने  मामले  विचाराधीन  थे  श्रौर  कितने  मामलो  में  स्वीकृति  दे  दी  गई

 1975 के  बाद  1976  तक  इन  जिलों के  कितने  मामलों की  जांच की  गई

 कितने
 मामलों  में  स्वीकृति  दी  कितने  रद्द  किये  गये  श्रौर  कितने  मामले  जांच  करने  पर  विचाराधीन

 रखे गए  ;

 (t) Far कया  प्रत्येक  जिले  के  बहुत  से  मामले  राज्य  सरकार  को  भेजे  गए  ग्रौर  ऐसे  मामलों  में

 काफी  समय  से  निर्णय  नहीं  किया  गया  ;  श्रौर

 इन  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  प्रथवा  करने  का  विचार

 है

 ( गृह  मंत्रालय  में

 उपमंत्री

 श्री  एफ
 एचल

 :  सूचना  इस  प्रकार  है  ——

 जिले  का  नाम  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  मामलों  की

 ey  eg  eg  eg  eg  eg  ey  अ  ce  erg  ce  em  ene

 स्वीकृत  किये  दस्तावेजी  सबूत  ।

 गये  TTS}  करण  के

 प्रभाव  में  फाइल

 किये  गये

 श्रकोला  384  57

 बुलडाणा .  120  12

 900  155

 गृह  मंत्रालय  में  कोई  मामला  संवीक्षा  के  लिए  लम्बित  नहीं  पड़ा  था  ।
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 जिन  मामलों  को  फाइल  कर  दिया  गया  है  उनके  बारे  में  राज्य  व्यक्तियों

 से  श्रावश्यक  सबूत/सत्यापन  रिपोर्टे  भेजने  को  कहा  गया  है  ।

 सुचना  इस  प्रकार  हूं

 1975 से  1976  तक  के  मामलों  की  संख्या

 शिल क  क  क  ि अ  LS  य  अ

 जिलें का  नाम  जांच की  गई  स्वीकृत  रद्द  किये  दस्तावेजी

 गये  सबूत

 करण के  प्रभाव

 में  फाइल

 किए  गए

 33 अकोला  56  19

 बुलडाणा  12  2  00  10

 नागपुर  155  21  25  109

 we  मंत्रालय  में  कोई  मामला  संवीक्षा  के  लिए  लम्बित  नहीं  पड़ा  था  ।

 जिन  मामलों  को  फाइल  कर  दिया  गया  है  उनके  बारे  में  राज्य  सरका  सम्बन्धित  व्यक्तियों

 से  श्रावश्यक  सबूत/सत्यापन  रिपोर्टों  भेजने  को  कहा  गया

 जी  श्रीमान्‌ ।

 मामलों  के  शीघ्न  निपटान  के  लिए  राज्य  सरका र  सयम-समय  पर

 |  | जाता  है

 महाराष्ट्र  को  विचाराधीन  बिद्युत  परियोजनाएं

 302.  श्री  aaa  साठे :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  राज्य  की  कौन-कौन  सी  विद्युत  परियोजनाएं  स्वीकृति  हेतु  मंत्रालय  तथा

 योजना  श्रायोग  के  विचाराधीन  हैं  ;

 क्या  राज्य  सरकार  ने  इन  परियोजनाओं  को  निपटाने  में
 शी  करने का  कोई  श्रनुरोध

 किया  है  ;  अर

 इन  परियोज  नाश्रों  की  जांच  करने  तथा  उन्हें  निपटाने  के  बारे  में

 कितनी  प्रगति  हुई  है  तथा  वि  चा  राधीन  परियोजनाश्रों  को  निपटाने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रसाद  )  :  से  महारष्ट्र की  पांचवीं

 वर्षीय  योजना  क  रूप-रेखा  में  शामिल  जिन  परियोजनाओं  से  पांचवीं  योजना  अ्रवधि  के  दौरान  लाभ

 प्राप्ति  safer 7  त  है  उन  सभी  को  स्वीकृति  दी  जा  चुकी  है  ।
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 कली

 महाराष्ट्र  राज्य  बिजली  ate  ने  ate  परियोजनाओं  के  लिए  परियोजना-रिपोर्टे  भेजी  हैं  ।

 इन  परियोजनाओं  से  छठी  योजना  की  श्रवधि  में  लाख  मिलने  की  संभावना  है  ।  इन  परियोजनाओं

 को  शीघ्र  स्वीकृति  देने  के  लिए  राज्य  सरकार  श्रनुरोध  कर  रही  है  ।  इन  परियोजानं  का  ब्यौरा

 पौर  इनकी  scare  स्थिति  उपाबंध  में  दी  गई  सुची  में  दी  गई  है  ।  में  रखी  गई  ।

 संख्या  एल०

 इन  योजनाश्रों  को  शीघ्र  स्वीकृति  देने  के  लिए  सभी  प्रकार  के  प्रयत्न  किए  जा
 रहे  हैं

 ।

 राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद  की  ase

 303.  श्री  नरेन्द्र  कुार  साँधी  :  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद  को  हमल  ही  में  दिली  में  हुई  बैठक  में  उन्होंने

 प्रधिक  लाभ  कमाने  वालें  उद्योगों  से  adie  की  थी  कि  वे  कमं चा  रियों  को  श्रघिक  बोनस  देने  के  बजा  ये

 मूल्यों  में  कमी  ्रौर

 यदि  तो  उक्त  उधोगों  की  इस  बारे  में  कया  प्रतिक्रिया  रही  ?

 दी  ०  ए०  : उद्योग  ale  नागरिक  पूर्ति  मंत्री

 झर  राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद  की  12  1976  को
 हुई  बठक

 उद्योग  श्रौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  द्वारा  दिये  गए  भाषण  पर  श्राम  चर्चा  के  दौरान  मंत्री  महींदय

 ने  कहा  था  कि  पुरस्कार  लाभ  से  नहीं  भ्रपितु  उत्पादकता  से  जोड़  जाने  चाहिए  ae  अधि

 घिक  उत्पादन  श्रभियान  में  कामगरों  के  हितो  की  पुरी  रक्षा  की  जानी  चाहिए  ।

 Workers  participation  in  manageent  of  News  Agency

 -  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Willthe  Minister  of  Information  and  Broadcasting
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  National  Council  of  Indian  Working  Journalists  Asscciaticn  has  mede  a
 demand  for  the  participation  of  working  journalists  and  editorsin  the  manage  mer.t  of
 the  only  news  agency  of  the  country,  after  passing  a  resolution  to  this  effectin  its  meeting  held.
 in  Bangalore:

 (b)  whether  the  Council  has  also  made  a  demand  for  security in  service  of  the  employees.
 of  the  news  agencies  ;  an

 (८)  if  so,  the  reaction  of  Goyernment  to  these  demards  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  Dh-
 aram  Bir  Sinha)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Yes  Sir.

 (c)  The  Samachar is  a  Society  registered  on  24-1-76  under  the  Societies  Registraticn  Act,
 1860.  Under  its  Regulations  journalists  are  eligible  to  be  taken  as  members  of  the  Scciety.  Hcw--

 ever,  it  isforthe  Managing  Committee  to  decide  upon  requests  for  menbership  of either  the  Sc-

 ciety  or  its  Managing  Committee.  As  regards  security  in  service  of  employees,  Goverr  mert
 have  every  hope  that  the  Samachar  would  duly  safeguard  this.
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 Wagon  Production

 305.  ShriRamavatar  Shastri:  Willthe  :MiristercfIndustry  and  Civil  Supplies %
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  hjs  Ministry  has  arrived  at  an  agreement  with  the  Railway  Ministerin  regard
 augmentation  of  wagon  production  in  the  country  ;

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof  ;  and

 (c)  the  steps  taken  to  implement  this  agreement  ?

 George)
 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  and  Civil  Supplies  (Shri  A.C.

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  &  (c)  An  agreement  has  been  arriyed  at  on  the  broad  principles  of  pricirg  of
 consitation  with  Chief  Cost  and  Accounts  Officer,  Ministry  of  Finance  on

 ‘these  principles,  offers  for  placement  of  orders  for  15,555  Wagons  (in  terms  of  four  wheelers)
 haye  been  made  to  the  ten  active  wagon  building  units  in  the  industry  cn  Ic-2-1676.

 Recession  in  Engineering  Industry

 306.  Shri  Ramavatar  Shastri;  Wilithe  Minister  of  Industry  and  Ciyil  Supplies  be
 -Dlease  to  state:

 (a)  whether  the  engineering  industry in  the  country  has  been  facing  recession  for  the  last
 ‘few  months;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ;  ard

 (c)  the  steps  taken  by  Government  to  remoye  those  causes  ?

 The  Minister  ofstatein  the  Ministry  ofIndustry  and  Civil  Supplies  (Shri
 to  There  has  been  an  in  produc- 8.  P.  Murya)  (a)  (c):  improvement

 tion  in  industries  covered  by  basic  metal,  metal  products,  electrical  machinery  and  transport
 equipment  group  during  the  last  six  months.  However,  there  has  been  an  appreciable  declire
 in  the  production  in  industries  like  Cars,  Room  air-conditioners,  domestic  refrigeratcrs,  elc-
 trical  motors,  steel  pipes  andtubesetc.  A  Study  Group  was  appointed  to  depth  the
 problems  of  Consumer  Durables  industries.  The  Group  has  since  submitted  its  repcrt  to
 Government.  On  the  whole  the  engineering  industries  hayein  fact  registered  a  slight  imprcye-

 the  rate  of  growth  during  the  past  6-8  months  as  compared  to  the  positior  in  April  to
 March,

 दिल्‍ली  में  बिजली  की  agal  हुई  मांग  को  पुरा  करने  में  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय

 उपकर्म  को  श्रसमधंता

 307.  श्री  राप्मावतार  शास्त्री  :  कया  ऊर्जा  मंत्री ag  बता  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  दिल्‍ली  में  बिजली  कीਂ  बढ़ती  हुई  मांग

 को
 पुरा  करने  के  लिये  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  उपक्रम  के  पास  पुरे  साधन  नहीं  हैं  :

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ;  त्नौर

 बिजली  की  इस  मांग  को  पूरा  करने  के  लिये
 क्या

 कदम
 उठाये  जायेंग े?

 ऊर्जा मंत्रालय में  उपमंत्री  सिद्धदवर  :  से  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय

 के  विद्युत  उत्पादन  से  ate  उत्तर  क्षेत्र  स्थित  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  परियोजनाओं  से

 सहायता  से  दिल्‍ली  की  बिजली  संबंधी  श्रावश्यकताएं  भली  भांति  पुरी  कर  रहा  है  |
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 समय  से  पूर्व  सेवा  निवत  किये  गये  सरकारों

 के  लिए  wretal  में  पुनरविचार  करने  के  लिए
 की

 स्थापना

 308.  श्री  fry  :  कया  प्रधान  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  सरकार  ने  समय  से  पूत्रें  सेबा-निवृत  किये  गये  सरकारी
 श्रघिका  रियों

 के  मामलों  में

 प्रूनविचर  करने  के  लिये  हाल  ही  में  की  स्थापना  की  है  ;  झ्र

 यदि  तो  उक्त  ६ अ. पतल ी  द्वारा  श्रब  तक  कितने  मामलों  पर  पुनविचार  किया  गया

 गह  कार्मिक  श्रौर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  श्रम  :  सरकार  ने  हाल  ही  में  उन  सरकारी  कर्मचारियों  के  श्रम्पावेदनों  जो

 समय  से  पुर्वे  सेवानिवत्त  किए  गए  विचार  के  लिए  उपर्पुक्त  समितियों  की  सहायता  से  कार्याविछि

 निर्धारित  करते  हुए  भ्रनुदेश  जारी  किए  हैं  ।

 उपयुक्त  श्रनूदेशों  को  देखते  हुए  विभिन्न  saraat/fa  भागों  द्वारा  पुनरीक्षित  किए  गए

 मामलों की  संख्या  के  सम्बन्ध  में  इस  विभाग  को  सुचना  प्राप्त  नहीं  हो  रही  है  ।

 सरकारी  कमेंचारियों  दारा  बिजली  के  मीटरों  के  लिए  जन्नानत

 राशि  का  जमा  किया  जाना

 309.  श्री  जगन्नाथ  faa:  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  .

 क्या  दिल्‍ली  विद्युत  सप्लाई  संस्थान  ने  सरकारी  कमे  बारियों  को  उनके  सरकारी

 मकानों  में  लगाए  गए  मीटरों  के  लिए  जमानत  की  राशि  न  जमा  कराने  की  छूठ  को  समाप्त  करने

 का  निणय  किया है  ;  श्र

 यदि  तो  इस  सुविधा  को  समाप्त  करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (Sto  सिद्धइवर  हाँ  ।

 संस्थान  के  हितों  की  रक्षा  की  दुष्टि  यह  निगत्र  किया  TaT  है  कि  बिजली  के  कनेक्शर्कों

 के  लिए  सिक्यूरिटी  जमा  कराने  के  मामले  में  दिल्‍ली  में  सरकारीਂ  श्रावासों  में  रहने  वाले  fara  के

 WRT  को  तथा  श्र्न्य  उपभोक्ताओं  को  एक  बराबर  माना  जाए  |

 कोयला  खानों  का  राष्ट्रीयकरण के  करने  के  बाद  कोयले के  qe  में  वृद्ध

 310.  श्री  पी०  शभ्रार०  fram  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  श्रधिकांश  कोयला  खानों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  के  बाद  कोयले  के  मल्य  में
 वुद्धि

 हुई  है  |

 6S
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 (@)  क्या  इस  मूल्य  वृद्धि  का  राष्ट्रीयकरण  के  साथ  कोई  संबंध  झ्ौर

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कोयले  का  किसम-वार  उत्पादन  कितना  हुमा  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रसाद  )  :
 जी  हां  ।

 कोयले  के  मूत्यों  में  वृद्धि  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  उपकरणों  और  सामान

 की  लागत  तथा  कामगरों  को  सुविधाओं  ्रादि  की  वृद्धि  से  हुए  वित्तीय  परिणामों  को  ध्यान  में  रखकर

 की  गई  थी  ।

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कोयले  का  GS-71T  उत्पादन  अनुबंध में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 oy  लियन
 टनों

 ग्रेड  1973-74  1974-75  1975-76

 दिसम्बर  75

 कोककर  फोयला  (afr)  तक

 24  31  12

 09  12  02

 68  90  36

 02  35  76

 31  99  08

 16  47  42

 जी  23  94  74

 1  94  2  55.0  1  65.

 ea  एच  e  3  90  5  14  5  79

 उप  जोड़  *  e  15  प्  20  77.0  *19  00

 *eTeT  श्राइरन  एण्ड  स्टील  इंडियन  श्राइरन  एए  स्टील  के ०  तथा  ग्रेड  जम्मू  कश्मीर
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 लिखित  उत्तर 20.0  1897  )

 ग्रेड  1973-74  19  74-75  1975-76
 res

 श्रकोकर  कोयला  दिसम्बर  75

 तक

 सेलेक्टेड-ए  46  77  4  10

 सेलेक्टेड--बी  41  80  1  72

 29  08  31  68  23  51

 कै  23  85  92

 73  22  25

 10.  49  1  1  32  19 ग्रेड

 40  67  64  we  51.0  50 उप  62.

 एट पल

 88  41  70  50 कूल  जोड़  |  |  78.17
 ee

 कोलियरोज  कम्पनी लि०  सहित  ।

 Atrocities  on  Harijans  in  Eastern  districts  of  U.P.

 311.  Shri  Chandrika  Prasad  :  Willthe  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  51  21८१६

 (a)  the  number  of  Harijans  killed,  beaten  ard  raped,  separately  ,in  the  Eastern  districts
 ofUtrarPradesh,  particularly  in  Ghazipurand  Ballia  districts,  during  thelastone  year  ;  ard

 (b)  the  action  taken  by  Governmentin  this  connection  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.H.  Mohsin)
 (a)  ard  (b).  The  Governmert  of  Uttar  Pradesh  have  repcrted  that  49  Harijers  were  killed,

 771  beaten  (cogrizable  cases)  ard  30  rapedin  fifteen  Hasterr  Districts  cf  Uttar  Predesh
 i.e.,  Ghazipur,  Ballia,  Mirzapur,  Jaurpur,  Azamgarh,  Deoria,  Basti,  Gorda,  Bahrich,  Varar  asi,
 Allahabad,  Sultan  pur,  Pratapgarh,  Paizabed  ard  Gcrakhpur  durir.g  the  year  Irfcrmetion
 pertaining  to  Ghazipur  ard  Ballia  Districts  is  as  follcws:

 Name  of  District  Killed  No.  of  Hari-
 jans

 Beaten
 (i>  Cogniza-
 ble  cases)

 Ghazipur  55

 Ballia  ह है ०

 lt

 Criminal  cases  Were  registered  under  each  category  of  these  offences  and  investigation
 taken  up  bythe  Police.
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 श्रोदयोगिक  एककों  का  बन्द
 होना  उनमें  कर्मचारियों  की

 जबरन
 छुश्टी  किया  जाना

 312.  श्री  डी०  डॉ०  देसाई  :  क्या  उद्योग  ate  नागरिक  प्रति  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 करेंगे कि  :

 वर्ष  1975-76  के  दौरान  बड़े  पैमाने  तथा  छोटे  पैमाने  के  क्षेत्रों  में  कितने

 एकक  बंद  हो  गए  हैं  gear  उन्होंने  कम  चारियां  की  जरबन  छुट्टी  कर  दी  है  ;

 उसके  क्या  कारण हैं  ;  श्रौर

 उनकी  स्थिति  सुधारने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  कर  दी  गई  है  ?

 उद्योग  ste  नागरिक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  मौर्य  )  क  से  (7)

 सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है भ्रौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 विदेशी  मुद्रा  में  भुगतान  किये  जाने  पर  स्कूटरों
 at

 कारों  का
 श्रावंटन

 313.  श्री  राज  राज  सिंह  देव  :  क्या  उद्योग  श्रौर  नागरिक  gta  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  विदेशी  मुद्रा  मेज  कर  भुगतान  किये  जाने  पर  स्कूटरों  श्रौर  कारों  का  प्राथमिकता

 के  झाधार  पर  अवटत  करने  के  कुछ  मामले  तकनीकी  कारणों  से  श्रस्वीकृत  कर  दिये  गये  हैं  शर

 जिंन  व्यक्तियों  ने  विदेशी  मुद्रा  में  भुगतान  किया  है  उन्हें  इस  कारण  श्रसुविधा  का  सामना  करना  पड़

 रहा है  ;  यदि  तो  इसके  कया  कारण हैं  ;  झोर

 क्या  सरकार  ने  स्कूटरों  के  श्रावंटन  के  कुछ  मामलों  पर  दिनांक  6  1975  के

 झपने  पत्र  संख्या  डइ०  श्राई०  (1)  के  भ्रनुसार  विचार  नहीं  किया  है  झर  यदि

 तो  तत्संबंन्धी  तथ्य  कया  हैं  ?

 उद्योग  शर  नागरिक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  सी०  :  झ्रावेदकों  द्वारा

 कुछ  जरूरी  शर्ते  पुरी  न  करने  पर  कुछ  आवेदन  पत्र  अंतिम  रूप से  रह  कर  दिये  गये  हैं
 ।  ्रस्वीकृति

 निम्नलिखित  किन्ही  एक  या  भ्रधिक  कारणों  से  की  गई  है

 (1)  जहां  faery  मुद्रा  झावेदक  के  नाम  मैं  भेजी  गई  उसके  निजी  खाते  में  जमा  न  की

 गई  है  ।

 (2)  जहां  विदेशी
 मुद्रा

 तीन  महीने  से  शरिक  समय  से  खाते  में  जमा  की  गई  है  ।

 (3)  जहां  श्रावेदक  का  विचार  भारत  में
 दो  ad

 से  कम
 की

 अवधि  तक
 रुकने

 का  है  ।

 (4)  जहां  झावेदक  को  विदेशी मुद्रा  किसी  ऐसे  व्यक्ति  से  मिली  है  जो  उसका  संबंधी  नहीं

 है  ale  विदेश  में  रहता  ।

 (5)  जहां  ने
 गत  चार

 वर्षों  में  नया  स्कूटर  खरीदा
 ।
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 फिर  भी  कूठ  ग्रावेदन  ऐसे  हैं  जो  कि  कई  मामलों  में  पूरे  नहीं  हैं  art  उनकी  कमियों  के  बारे

 में  ग्रावेदकों  को  बता  दिया  गया  है  ।  यदि  झावेदक  इन  कमियों  को  पूरा  कर  देते  हैं  तो  उन  मामलों

 पर फिर से  विचार  किया  जाता  है  र  श्रावंटन  किया  जाता  ।  शर्त  ऐसे  किसी  भी  व्यक्ति  को  जिसने

 विदेशी  मुद्रा  के  माध्यम  से  अदायगी  की  कोई  कठिनाई  नहीं  हुई  है  ।

 उपरिलिखित  संदर्भ  में  कोई  पत्र  जारी  नहीं  किया  गया  था  ।  फिर  पत्र  संख्या

 ई  दिनांक  6-9-75  से  संबंधित  एक  मामले  पर  विचार  किया  गया  था

 किन्तु  श्रावंटन  इस  लिए  नहीं  किया  जा  संका  क्योंकि  श्रावेदक  ने  कमियों  को  अर्थात्‌  (  1)  अपरिवर्तनीय

 खाते  का  खोलना  तौर  (2)  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  बैक  प्रमाण  पत्न  प्राप्त  बताए  जाने

 पर  भी  पूरा  नदीं  किया  ।

 प्रापातकालीन
 उपायों  का  उल्लंघन  करने  ae  केन्द्रीय  सरकार  के

 कर्मचारियों  के  विरुद्ध  की  गई  कार्यवाही

 314.  श्री  राज  राज  fag  देव  :

 श्री  वीरभद्र  fag  :

 wa)  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  बपा  करेंगे  कि  स्थिति  की  घोषणा  के  बाद

 कालीन  उपायों  का  उल्लंघन  करने  वाले  कितने  केन्द्रीय  सरकार  के  रियों  के

 कार्यवाही की  गई  है  ?

 गृह  कामिक  श्रौर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य

 मंत्री
 site  मेहता  सुचना  उपलब्ध  नहीं  क्योंकि  कार्मिक  श्रौर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  केन्द्रीय

 सरकारी  ध्रधिका रियों  द्वारा  किए  गए  विभिन्न  श्रपराधों के  लिए  उनके  विरुद्ध  की  गई  कायंवाही के  सम्बन्ध में

 कोई  झांकड़े  नहीं  रखता

 सीमेंट  का  उत्पादन

 315.
 श्री  रघुनन्दन लाल  भाटिया  :  क्या  उद्योग  ate  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने की  टपा

 weir  fH:

 क्या  स्थिति  की  घोषणा  के  पश्चात्‌  सीमेंट  उद्योग ने  बहुत  श्रधिक  प्रगति की  है  ;

 यदि  तो  1976  मास  में  कितने  प्रतिशत  क्षमता  का  उपयोग  शौर

 क्या  उसके  मन्त्रालय  को  श्राशा  है  किं  वरष  1975-76  में  सी  मेंट  का  कुल  उत्पादन ae

 1974-75 के  उत्पादन से  श्रघिक  होगा  ?

 उद्योग  प्रौर
 नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 बी०  पी०  :  ati

 (=)  1976  में  94  प्रतिशत  क्षमता  का  उपयोग  ठ्भ्ा  था

 at  1974-75 की  wafer  में  146.  5  लाख  मीट्रिक  टेन  सीमेंट  का  उत्पादन  हुआ

 जबकि  1975-76 में  लगभग  170  लाख  मीट्रिक  टन  सीमेंट  का  उत्पादन  दोने  की  है
 ।
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 तसयिलनाडु  में  कार्यक्रम  की  feartata

 316.  श्रो  एस०  कल्याणसुन्दरम  :
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  तमिलनाडु  राज्य में  राष्ट्रपति के  दौरान  वहां  के  शासकीय  प्रशासन  में  सुधार

 लाया  गया  ग्रौर

 यदि  तो  नये  शासन  के  श्रन्तर्गंत  तमिलनाडू  में  श्राधिक  कार्यक्रम  किस  सीमा

 तक  लागू  किया  गया  है
 ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  Uo  एच०  मोहसिन  )  :  श्रौर  राष्ट्रपति  शासन

 लागू  किये  जाने  के  परिणामस्वरूप  तमिलनाडु  में  प्रशासन  को  गतिशील  बनाने  के  लिये  श्रनेक  उपाय  किये

 गये हैं  ।  20  सूत्री  श्राथिक  का्यं-क्रम  को  तेजी  से  लागू  करने  के  लिए  राज्य  प्रशासन  विशेष  ध्यान  दे  रहा

 है  तथा  उसके  अ्रधीन  प्रगति  की  प्रभावी  जांच  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भी  प्रबन्ध  किये  गये  हैं  ।

 हिमाचल  Maat,  जम्मू  ग्रो  र  कादमीर  उत्तर  प्रदेश  के

 पर्वतीय  क्षेत्रों  में  प्रति  व्यक्ति  केन्द्रीय  सहायता

 317.  श्री  परिपूर्णानन्द  पैन्पूली  योजना  मंत्री
 यह  बताने की  बरपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  हिमाचल  जम्मू  श्रौर  काश्मीर  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  पवंतीय  क्षेत्रों

 far ttt-faaar  प्रति  व्यक्ति  केन्द्रीय  सहायता  दी

 उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  को  wer  दो  पव॑तीय  क्षेत्रों  के  समकक्ष  लाने  के  लिए  क्या

 कायंवाही  की  जा  रही

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  caddie  क्षेत्रों  में वे  सुविधाएं  नहीं  दी  जा
 रही  हैं  जो  हिमाचल प्रदेश

 जम्मू तथा  काश्मीर  में  उपलब्ध  श्नौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राई०  के०  :  प्रति  केन्द्रीय

 सहाय
 ता  से  सम्बन्धित  wins  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  है

 स्थानीय  wMTaqgaHAaAl  को  ध्यान  में  रखते  हए  उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  के  विकास

 के  लिए  पांचवीं  पंच  वर्षीय  योजना  में  एक  एकी  कृत  उप-योजना  तैयार  की  गई  है  श्रौर  इसे  शीघ्र  ही  श्रन्तिम

 रूप  दिया  जायेगा  ।  राज्य  योजना  कीਂ  वित्त  व्यवस्था  के  लिए  दी  गई  कुल  केन्द्रीय  सद्दायता  के

 इस  उप-योजना  के  कार्यान्वयन  में  राज्य  सरका र  के  प्रयत्नों  में  सहायता  के  रूप  में  राज्य  सरकार  को  विशेष

 केन्द्रीय  सहायता  दी  जा  रही  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
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 विवरण

 1973-74,  1974-75  श्रौर  1975-76  में  हिमाचल  जम्मू  प्रौर  कश्मी र  तथा

 उत्तर  प्रदेश  को  दी  गई  प्रति  व्यक्ति  केन्द्रीय  सहयता
 |

 व्यक्ति

 1973-74  1974-75  1975-76

 67.7  64.6  68.3

 65.4 जम्मू  भौर  कश्मीर  70. 6  67.  11

 उत्तर  प्रदेश--पर्वतीय  क्षेत्र  पृ  31. 4$  31.  43
 ee  रात

 ब्रोडर  के  भ्राधार  पर  कास  करने  के  लिए  नया  रिसच  सन्टरਂ

 318.
 श्री

 पी०
 गंगा  देव

 :
 क्या  परमाणु  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फास्ट  ब्रीडर  के  श्राधार  पर  काम  करने  वालें  नये  रिसर्च

 सेन्टरਂ  के  प्रश्न  पर  सरकार  विचार  कर  रही

 क्या  ऊर्जा  के  शान्तिपूर्ण  प्रयोगों  से  लाभ  उठाने  के  लिए  विभिन्न  नये  अनुसन्धान  कार्यक्रमों
 की  योजना  बनाई  गई  ग्रौर

 यदि  तो  उनकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 प्रबान  योजना  परचाण  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  मंत्री  तथा  श्रन्तरिक्ष  मंत्री

 इन्दिरा
 :

 जी  हां  बिजली  का  उत्पादन  करने  के  लिए  फास्ट  ब्रीडर  तकनीक  से

 सम्बन्धित  अनुसन्धान  एवं  faqra-a1y  करने  के  लिए  एक  रिऐक्टर  श्रतुसन्धान  केन्द्र  तमिलनाडु  में

 कलपक्कम  नामक  स्थान  पर  पहले  से  ही  स्थापित  किया  जा  रहा  है

 तथा  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  जिन  श्रतुसन्धान  एवं  विकास-कार्येक्रमों  को  हाथ  में

 उन  काय कमों  का  ब्यौरा  इस  विभाग  के  वर्ष  1974-75  के  वाधिक  प्रतिवेदन  जो  कि  माननीय

 सदस्यों  के  लिए  प्रचारित  किया
 जा  चुका  दिया  गया  है  ।  उस  प्रतिवेदन  की  प्रतियां  संसद्‌  के  पुस्तकालय

 oe में  भी
 उपलब्ध  हैं  ।

 श्रम्निम  योजना  काय  के  लिए  दीਂ  गई  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  शामिल  है  ।

 pats  द्वारा  कोई  विशेष  सहायता  नहीं  दीਂ  गई  ।

 Sag  केवल  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  ।  इसमें  राज्य  की  योजनाओं  की  faa

 व्यवस्था  करेने  के  लिए  सरकार  की  दी  गई  केन्द्रीय  सेहांयता  शामिल  नहीं है  ।

 इस  प्रकार राज्यों  के  म्रांकड़ों  से  इजसकी  तुलना  नहीं
 की

 जा  सकती
 ।

 3.0 4.0



 Se
 Written  Answers  Phalguna  20,  1897  (Saka)

 विद्युत  प्रजनन  के  लिए  श्रपेक्षित  परमाण  कच्चे  साल  में  श्रात्मनिर्भरता

 319.  श्री  पी०  गंगादेव  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विद्युत  प्रजनन  तथा  ea  प्रयोजनों  के  लिए  श्रपेक्षित  परमाणु  कच्चे  माल  में  श्रात्मनिर्भ रता

 प्राप्त  करने  के  लिए  कार्यवाही  की  जा  रही  है

 बया
 परमाणु  से  भा  रत  में  कुल  विद्युत्‌-प्रजनन  पर  श्रच्छा  प्रभाव  पड़ेगा  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 प्रधान  योजना  परमाणु  ऊर्जा  इलेदट्रानिक्स  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री

 (sitaett  इन्दिरा  :  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  का  परमाणु  खनिज  प्रभाग  fara  उत्पादन  एवं

 झन्य  उद्देश्यों  के  लिए  शझ्रावश्यक  थी  टैंटेलम  श्रादि

 जैसे  विभिन्न  प्रकार के  THT  कच्छे  माल  का  पता  लगाने  के  लिए  क्रमबद्ध  एवं  नियमित रूप  से  पूर्वेक्षण

 करता  रहता  है  पूर्वेक्षण  की  नवीनतम  तकनीकों  का  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  है  wie

 तथा  जर्कॉनियम  के  पर्याप्त  भंडारों  का  पता  लगाया  जा  चुका  है  ।

 तथा  श्राने  वाले  कुछ  वर्षों  देश  में  कुल  विद्युत्‌  की  श्रावश्यकता  को  पूरा  करने  में

 परमाणु  बिजली  का  विभिन्न  श्रवरोधी  का  रणों  से  निश्चय  ही  सीमित  रहेगा  ।  श्रौद्योगिक  ढांचे

 का  विकास  होने  तथा  Potts E a  जटिल  उपकरणों  का  वेश  में  ही  निर्माण  करने  की  क्षमता  में  वृद्धि  होने

 तथा  साधनों  के  उपलब्ध  होने  के  साथ-साथ देश  के  कुछ  ऐसे  क्षेत्रों  जहां  तापंपन  बिजेली  को  उत्पादन

 करने की  सम्भावना  सीमित  ही  बिजली  पैदा  करने  के  कार्यक्रम  में  परमाणु  बिजली  का  योगदान

 रहने  की  प्राशा  क  जा  सकती  है  |

 भारतीय सानक  संस्था

 320.  श्री  पी०  गंगा  देव  :  क्या  उद्योग  wie  नांगरिक  पति  यह  बताने  की  टपा  करेंगे  कि

 amr  wear  मानक  संस्था  दिदेशों  में  श्ाई०  एस०
 श्राई०ਂ

 चिन्ह  को  लोकप्रिय

 बनाने  की  का  पता  लगा  रही  है

 यंदि  तो  क्या  भारतीय  मानक  संस्था  ने  उन  सभी  देशों  का  पता  लगा  लिया  है  जो

 भारतीय  उत्पादों  का  गायात  करते  हैं

 बया  भारतीय  मानक  संस्था  उन  देशों  की  मानक  atqi at  से  एस०  भराईਂ

 नह  को  श्रपने  मानक  चिन्हों  के  बराबर  मान्यता  देने के  लिए  प्रयास कर  रही  शौर

 यदि  तो  तत्सम्बरंधी तथ्य  बया  हैं  ?

 उद्योग  श्रौर  नागरिक  पति  मंत्र।/लय  में  राज्य  भंत्री  वी०  पी०  से  (3)

 भारतीय  HF  प्रमार्णीकरण  चिन्ह  को  लोकप्रिय  बनाने  की  afte  से  देश  तथा  श्रन्य  देशों  में  दिखाई

 जाने  के  लिए  स्द्भ्प  ma  धवा  लिटीਂ  नामके  एक  घिशेष  fay  बनायी  गयी  थी  ।  इसके  साथ-साथ  एक
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 विशेष  गाइडਂ  तैयार  की  गयी  थी  जिसमें  भारतीय  मानक  प्रमाणीकरण  चिन्ह  लगे  उत्पादों

 तथा  प्रत्येक  उत्पाद  की  निर्माता  फर्मों  की  एक  सुची  दी  गयी है  ।  समृद्रपार  स्थित  देशों  के  कई  भारतीय

 दूतावासों  में  इस  प्रकाशन  का  परिचालन  किया  गया  था  ।  ऐसे  देशों  का  पता  लगाने  की  दृष्टि  से  भारतीय

 मानक  संस्था  निर्यात के  ब्यौरों का  विश्लेषण  कर  रही है  ताकि  यह  पता  लगाने  के  लिए  इन  देशों  से  बातचीत

 की  जा  सके  कि  क्या  ये  देश  बिना  त्रौर  अधिक  निरीक्षण  किए  श्राई०  एस०  श्राई०  चिन्हित  माल  स्वीकार

 कर  लेंगे  ।

 एक  योजना  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  aris  जा  रही  है  ताकि  सदस्य  देश  तौर  झाग  जांच  पड़ताल

 किए  बिना  एक  राष्ट्रीय  निकाय  श्रयवा  इस  उद्देश्य
 के  लिए  बन।ए  गए  इपी  प्रकार  के  सं  गठन  द्वारा

 कित  उत्पादों  को  वे  परस्पर  स्वीकार  कर  uh  |  मानकीकरण  (Bi Ro  एस०  ्रो ०  )  संगठन

 ने  एक  पुस्तिका  भी  संकलित  की  है  जिसमें  प्रत्येक  सदस्य  देश  में  हो  रही  चिन्ह्वंकन  प्रमाणन  सम्बन्धी

 गति-विधि  श्रौर  उनकी  प्रक्रियाओं  के  बारे  में  सुचता  दी  गधी  है  ।  इसमें  भारतीय  मानक  संस्था  की

 कन  प्रमाणीकरण  योजना  की  सुचना  भी  शामिल  है  ।  इस  पुस्तिका  की  प्रतियां  प्रमाणीकरण  सम्बन्धी

 अन्तर्राष्ट्रीय  संगठन  जिसके  अब  81  सदस्य  हैं  के  सभी  सदस्य  देशों  में  परिचालित  कर  दी  गई  है  ।

 ब्रिटिश  toss  इन्स्टीट्यूशन  तथा  भारतीय  मानक  संस्था  के  विचाराधीन  एक  यह  प्रस्ताव  भी

 है  कि  क्या  सम्बन्धित देश  पारस्परिक  ATaTe  पर  प्रमाणीकरण  fargrary  को  मा  न्यता  दे  सकते  हैं  |

 रूप  से  चल  रहे  बन्दुक  कारखानों  का  फ्ता  लगाना

 321.  श्री  राम  भगत  पासवान  : कया गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करोगे  कि  :

 )  क्या  देश  के  कुछ  न्य  में  प्रबंध  रूप  से  चल  रहे  कुछ  बन्द्रक  कारखानों  का  हौल  दी

 में  पता  लगा  ग्रौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  हैं
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  THe  एच०  मोहसिन  )  :  तथा  (  fara  मिजोराम

 के  हिमाचल  सिविकम  व  उत्तर  प्रदेश  तथा  किसी

 संघ  शासित  क्षेत्रों  में  एसे  कारखाने का  29-2-1976 पता  नहीं  लंगा  है

 शेष  राज्यों  तथा  संघ  शासित  क्षेत्र  मिजोरम  के  बारे  में  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  भौर  प्राप्त

 होने पर  सभा  पटल पर  रख
 दी  जायेगी  ।

 J  में  fers  में  सब  से
 मोटी

 कोयले
 की

 परत  का  फ्ता

 322.  श्री के०  एस०  MART
 :

 क्या  TAL  यह  बताने  की  कृपा  करगे  कि
 :

 कया  सेण्ट्ल  कोल  फील्ड्स  लिमिटेड  को
 ave  कोयला  खान

 में  विश्व  की  सबसे  मोटी

 कोयले  की  परत  का  पता  लगा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  वबा  हैं  ;

 शक
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 ऊर्ना  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (to  सिद्धरवर  प्रसाद )  ate  इसकाਂ  सम्बन्ध

 सिंगरौली  कोयला  क्षेत्र  के  झोंगुर्  ब्ल[क  से  है  ।  अन्दर  को  मुड़ी  हुई  झॉंगूर्दा  की

 ऊपरी  कोयला  परत  को  पहले  ज्ञातਂ  अधिकतम  मोटाई  131.  83  मीटर  थी  जो  संतार  को  सबसे  मोटी

 कोयला  परतों  में  से  थी  ।  लेकिन  हाल  ही  में  एक  बोरिगि-छिद्र  से  160.0  35  मीटर  की  मोटाई  का  पता

 चला है  जो  उपलब्ध  भूगर्भीय के  प्रतुसार  की  न का! भ  भ्रधघिक  मोटी  परत है  ।

 संव  लोक  सेवा  झ्रायोग  द्वारा  विभिन्न  केन्द्रीय  और  तकनीकी  aay rt a के  लिए  श्रनुसुित  जाति  तथा

 अनतुपुचित  जनजाति  के  लोगों  को  भर्ती

 323.  श्री  TATH  :  क्या  प्रधान मं  तरी  यह
 बताने  की  कर्घा  करगे  कि  :

 क्या  संघ  लोक  सेवा  श्रायोग  द्वारा  विभिन्न केन्द्रीय  तथा  तकनीकी  Saray}  लिए  की

 जाने  वाली  प्र तियोगी  लिए  श्रावेदकों  झर  परीक्ष।थियों  की  बढ़ती  हुई  संख्या  को  ध्यान  में

 रखते  हए  सरकार  अवेदनਂ  पत्नों  की  जांच  करने  के  लिए  कोई  संगीनी  छ्न्त  प्रक्रिया  अपनाने  त्रौर  आवेदकों

 के  चयन  के  लिए  कोई  नथी  तकतीक  अपन।ने  पर  विचार  कर  रही  है

 क्या  श्रनुसुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  सुरक्षित  पदों  के  लिए

 योग्य  उम्मीदवार  अग  रहे  त्रौर

 (7):  अनुसूचित  जातियों  तथा  जनजातियों  के  योग्य  उम्मीदवारों के  न  मिलने  के

 कारण  कितने  प्रतिशत  पद  खाली  छोड़  दिये  उ  1101.0
 गए

 हैं  श्रारक्षित  पदों  के  लिए  अ्र।वेदकों  को  खोजने  thc

 उन्हें  प्रशिक्षित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 गह  मंत्रालय  कामिक  श्रौर  sara  सुधार  विभग  तथा  संसदीय  कार्य  fart  में  राज्य  मंत्री

 ग्रोस  मेहता )  :  )  संघ  लोक  सेवा  ग्रायोग  अवदन  पत्तों  की  संवीक्षा  की  प्रक्रिया  में  उत्तरोत्तर  Tea

 करण  का  सहारा ले  रहा  है  ।  प्रायोग  ने  कार्य  पद्धतियों  की  पुनरीक्षा  की  है  तथा  बि३ क ञ्ज
 सुप्रवाही

 भी  बनाया

 We  कार्य  पद्धतियों को  काफी  सरल  भी  किया  हैਂ  ।  अब  तक  उपलब्ध  मशीनों  के  जरिये  काय  को  निबटाया

 जाना  सम्भव  हो  सका  है  ।  किन्तु  pla  भार  को  बढ़ती  हुई  प्रवृत्ति  के  अधार  पर  शौर  श्र।धनिक  तथा

 बेज्ञानिक  भर्ती  प्रक्रिया  की  MiawTaa Al  को  ध्यान  में  रखते  हुए  .  श्रायोग  ने  कम्प्यूटरक्ृत  प्रणाली  को

 ग  करने  कीदष्टिसे  कदम  उठाये  हैं  |

 वर्ष  1964 से  प्राग  भारतीय  प्रशासन  सेवा  तथा  भारतीय  पुलिस  सेवा  प्रौर  श्रेणी  1  की

 ऐसी  केन्द्रीय  Saray  में  भी  जिनमें  भारतीय  प्रशासन  सेवा  wife

 पर्रा

 के  झ्राघार  पर  भर्ती  की  जाती  है

 सभी  श्रारक्षित  रिक्तियों  सिवाय  एक  दो  परीक्षाद्यों टे  रा  अनतुसुचित  श्रादिम  जातियों के

 सम्बन्ध  में  कमी  हुई  है  अनुसूचित  जातिथों  तथा  श्रसूचित  श्र।दिम
 ज नातियों  के  उम्मीदवारों  की  नियुक्ति

 द्वारा  भरा  गया  किन्तु  केन्द्रीय  Sarat  )  की  स्थिति  सन्तोषप्रद नह्दीं  है  ।

 1972,  1973  बर  1974
 के  शौरान  श्रखिल  भारतीय  सेवाओं  गौर  केन्द्रीय  सेवाओं में

 अनुसुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  झादिम  जातियों  के
 उपयुक्त

 उम्मीदवार  न  मिलने  के  न  भरे

 गये  पदों  का  प्रतिशत  निम्नलिखित  है  :--

 (1)  श्रखिल  भारतीय  सेवाएं  aaa  ज़ातियों  का  कोठा  पूरा  प ःन्तु  अनुसूचित

 atfen  जातियों  के  कोटे  में
 3  .  2  प्रतिशत की  कमी  है  ।
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 (2)  केन्द्रीय  सेवाएं  ——Qr  सेवाओं  में  श्रतुसुचित  जातियों  के  कोटे  में
 1  प्रतिशत

 तकनीकी )  cat  stated  झादिम  जातियो  के  कोट  में  41.  5  प्रतिशत  की  कमी  है  ।

 (3)  केन्द्रीय  सेवाए  सेवाग्रों  में  अ्नुसुचित  जातियों  के  कोटे  में  77  प्रतिशत  श्रौर

 )  भ्रतसू  चित  झादिम  जातियों के  संबन्ध में
 98.  प्रतिधात

 की  कमी  है

 भ्रतुसुचित  जातियों  तया  भ्रतूसु  चित  afer  जातियों  के  व्यक्तियों  को  सेवाओं  में  लैने  में  सुधार

 लाने  के  इन  समदायों  के  उम्मीदवारों  को  अखिल  भारतीय  तथा  केन्द्रीय  सेवाओं  ale  राज्य  सिविलਂ

 सेवायों  में  भर्ती  के  लिए  ली  जाने  वाली  qcearat  की  तैयारी  वेਂ  रूप  में  देश  के  विभिन्न  भागों  में  fera

 परीक्षा-पुर्व  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  अनुशिक्षण  दिया  जाता  है  ।  इंजीनियरी  सेवा  परीक्षा्रों  के

 लिए  भो  दो  परोक्षा  परवे  प्रशिक्षण  arg
 हैं  ।  उन  उ  के  लिए  चार  अवशिक्षण-एवं  माग  दशन

 रनत्द्र  खोले  गये  हैं  जिनका  नाम  के  पदों  के  लिए  रोज़गार  कार्यालय  में  पंजी कृत  है  ।

 पुराने  एवं  श्रनुफ्योगी  वाहनों  के  fauera न  में  कथित  Tear

 324.  श्रो  मूलचंद  डागा :  कया  रक्षा  मंत्री  पुराने  एवं  अ्रतुपयोगी  वाहनों  के  निपटान  में  कथित
 mee के  बारे में  10 OTe,  1975  के  श्रता  fra  प्रश्न  संख्या  571.0  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 नकी  क्र्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  Gere  व्हीकल  दिल्‍ली  छावनी  में  काम  करने  वाले

 कुछ  कम  चारियो  ने  श्रावंटन  नियमों  एवं  शर्तों  का  उल्लंघन  करके  उन्हें  ग्रावंटित  वाहनो  कौ  बेच  दिया  है

 क्या
 इस  सम्बन्ध

 में
 शिकायत

 भी प्राप्त हुई  थी  ate  जांच के  दौरान  कुछ  लोगों  ने  वाहनों
 को  बेचना  स्वीकार  भी  कर  लिया  ्रौर

 यदि  तो  मामसे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  श्रथवा  करने  का  विचार है
 ?

 रक्षा  मंत्री  बंसी
 :  सेण्ट्रल  व्हीकल  दिल्‍ली  छावनी  के  ry aya  रियों  द्वारा

 ऐसे  वाहनों  की  बिक्री  किए  जाने  के  बारे  में  कोई  शिकायत प्रात  नहीं  हुई  है  जो  उन्हें  rafea

 किए  गये  हों  ।  सेप्ट्रल  व्हीकल  डिपो  दिल्‍ली  छावनी  के  सम्बन्ध  में  जो  गड़बड़ी  पहले  सुचित  की  गईं थी  त्रौरਂ

 जिसकी  जांच-पड़ताल  चल  रही  है  वह  भूतपु्व  सैनिको  को  आवंटित  किए  गये  अनुपयोगी  /oie  कर  निकाल

 दिए  गये  वाहनों  से  सम्बन्धित  है  ।  केन्द्रीय  अन्वेषण  व्यूरो  ने  yore -_ ° व्हीकल  दिल्‍ली  छावनी  में  इन

 कथित  गड़बड़ियो ंसे  सम्बन्धित  दो  मामले  दर्जे  किए  हैं  ।

 (@)  we  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  द्वारा  की  गई  जांच-पड़ताल  में  ऐसा  कोई  श्रपराध

 स्वीकार  नहीं  किया  गया है  ।  केन्द्रीय  अ्रन्वेषण  ब्यूरो  दवारा
 रजिस्टर  किए

 गये  मामल लों  में  उनके  दरा

 पड़ताल  की ज  1  रही  है  झर
 उनकी  fore  की

 प्रतीक्षा
 की  जा  रही  है  ।
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 त्रिपुरा  में  Le WAM Ad wt वित  क्षेत्रों  में
 गैर  जनजातियों  लोगों  की  घुसपेठ

 को  रोकना

 325.  Xt  ददारथ  देव  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगें  कि  :

 त्रिपुरा  में  भ्रनुसूचित  क्षेत्रों  वेਂ  वर्गीकरण  के  निश्चित  न  होने  के  कारण  कथित

 सूचित  क्षेत्रों  में  गैर  जनजातीय  लोगों  की  घुसपैठ  हो  रही  है  श्रौर  gee  जनजातीय  लोगों  को  उनकी

 परम्परागत  भूमियों  से  उखाड़ा  जा  रहा

 यदि  दो  ब्रिपुरा  के  संगठित  जनजातीय  क्षेत्रों  में
 बनने करे  ~ जग ज गए तीय  लोगों  वे  प्रवेश  को

 रोकने  कें  लिये  उन  क्षेत्रों  के  बचाने  क  क्या  ठोस  उपाय  किये  जा
 र  हे  ग्रौर

 त्रिपुरा  के  जनजातीय  क्षेत्रों  क ेविकास  कार्यक्रम  में  जनजातीय  लोगों  को  सम्बद्ध  करने  के

 लिये  किस  तन्त्र  की  स्थापना  की  गई  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ  ०  एच०  मोहसीन  )  :  तथा  त्रिपुरा  में  कोई

 झनुसुचित  क्षेत्र  नहीं  है  ।  किन्तु  न्रिपुररा  भग  तथा  भूमि  सुधार

 1975  में  विशेष  प्रावधान  किया  गया  है  जिस्में  जनजातियों से  झाबाद  कुछ  गांवों  तथा  र/हसीरलों

 की  जानकारी  प्राप्त  की  गई
 है  ।  जन  जात्यों की  भूमि के  संरक्षण  गौर  उनको  पूर्वे  क्रय  श्रघिका र  देने

 के

 विशेष  प्रावधान  किये  गये  हैं  ।

 राज्य  स्तरपर  जन-जातीय  स्मिति  विकास  कार्यक्रम  तथा  जन  जाति  के  हितों  को

 saifaa  करने  वाले  अरन्य  मामलों के  साथ  सम्बद्ध  है  ।

 297.0  5-76  में  त्रिपुरा  में  SUNT  श्रौर  समेकित  जनजातीय  विकस  परियोजनाश्ों  के

 लिए  श्रावंटन

 326.  श्री  ददारथ  देव
 :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1975-76  में  उपयोजनाशओं  तथा  समेकित  जनजातीय  विकास  परियोजनाओं  के

 लिये  उपबन्धित
 20

 करोड़  की  में  से  त्रिपुरा  का  अंश  वया  अ्रौर

 क्या  त्रिपुरा  के  लिये  किसी  विस्तृत  कार्यक्रम  को  श्रन्तिम  रूप  दिया  गया  है  श्रौर  यदि

 तो  वें  योजनाएं कया  हैं  ?

 गह  काश्क  श्रौर  sanatae  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 श्रोममेहता  :  वर्ष  1975-76  में  त्रिपुरा  सरका  र  को  जन  जातीय  उप-योजना  के  लिये  31

 लाख  रुपये  की  राशि  श्रावंटित  की  गई  है  I

 त्रिपुरा  उपयोजना  की  झभी  क  ofan  रुप  नहीं  दिया  गया  है  ।
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 1976

 सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 पटसनें  उत्पाद  उपकर  1976

 उद्योग  श्रौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  (sit  ठी  ०  ए०  :  मैं  Balt  ale  विनियमन है

 afafaara,  1951  की  घारा  30  की  उपधारा  (4)  के  अन्तमंत  पटसन  उत्पाद  उपकर

 1976  तथा  भ्रंप्रेजी  की  एक  जो  दिनांक  18  1976  के  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रधिसुचना  संख्या  aroatofyo  89  (=)  में  प्रक।शित  हुए  थे  सभा  पटल  पर  रखता

 हूं  ।  प्रिंयालय में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी
 ०  10389/76]

 उद्योग  घौर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  सी ०
 :  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  ग्रत्तगंत  निम्नलिखित

 पन्नों  तथा  अंप्रेजी  की  एक-एक  प्रति  :--

 स्क्ट्सं  इण्डिया  लवनऊ  के  व  1974-75  के  कार्पकरग  को

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 (at)  ene  इण्डिया  लबनऊ  का  ज : ह इ  1974-75  का  वारिक

 लेखा  परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक  और  महालेखा  परोक्षक  की

 टिप्पणियां  ।  [weacrt  में  रखे  गये  ।  देखिये
 पं

 बपा  एल०'टी०  10390/76]

 सीमा  शुल्क  झ्रविनियम  तथा  कोतरी  तमक  सि  शोर  के  दी  य  उत्पाद  ine  Wala

 श्रघिसूचनाएं

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (strat  मैं  श्री  श्र गत  कुंवार  पुर्जो  को

 झर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  :

 (1)  सीमा  शल्क  1962  को  धारा  159  के  अन्तत  निम्ललिखित  अधिन

 सूचनाओं  तथा  झंप्रेजी  संस्करण  की  एक-एक  प्रति  ——

 aToaiofao  81(5)  ्रौर  जो  दिनांक  16  1976  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थीं  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 सा०्सां०नि०  267  श्र  268  जो  दिनांक  28  1976 के  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थीं  तया  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  I

 सा  ०सां०  fro  271  जो  दिनांक  28  1976 के  भारत  के  राजपत्न  में

 प्रक।शित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 प्रिंयालय  में  रखी  गयी  ।  Mae  संख्या  एल०  zo  10391/76]

 र्
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 (2)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  तया  नमक  1944  की  धारा  38  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित  तथा  भ्रंग्रेजी  संस्करण  )
 की  एक-एक  प्रति  —_——

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  संशोधन )
 1976

 जो
 दिनांक  21

 1976  के  भारत  के  राजपंत्र में  ara  नं ख्या  सा  ०सां०नि०  238
 में

 प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  संगरोध  1976  जो  दिनांक  1

 1976  के  भारत  के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  सा  oatofto  100  (=)

 में  प्रकाशित  हुए  में  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  10392/76]

 (3)  केन्द्रीय उत्पादन  शुल्क  1944 के  अधीन  जारी  की  गई  निम्नलिखित

 सूचनाओं  तथा  की  एक-एक  प्रति  :---

 सा  ottofao  94  श्रौर  95  जो  दिनांक  25  1976.

 के  भारत  के  राजपत्र  में  नक  शित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 aT oatofito  att  102
 जो

 दिनांक  1  1976  के

 भारत  के  राजपत्र  में  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन

 UToarofao  दिनांक  1  1976
 के

 भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन

 में  रखी  गयी  ।  देखियें  संख्या  एल०  टी०  10393/76]

 स.वी  तथा  क  a  1722-73  क  प्रमाणित  लखे  तथा  उन  पर  लेखा-परीक्षाः

 प्रत्बिदन  तथा  ste  ata a  रखे  जाने  का  कारण  बताने  वाला  विवरण

 उद्योग  तथा  नागरिक  पूति  मंत्र, लय  में  राज्य  मंत्री  Yo  पी०  मैं  निम्नलिखित

 पत्न  सभा  पटल  पर  रखता  हुं
 :

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  श्रायोग  1956  की  धारा  23  की  उपधारा

 (4)  के  sata  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  प्रायोग  के  वर्ष  1972-73  के  प्रमाणित

 लेखे
 की  एक  प्रति  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  तथा  भ्ंग्रेजी

 दस्तावेज  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हु  ए  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला

 एक  विवरण  तथा  भ्रंप्रेजी  |

 प्रिंयालय  में  रखे
 गये

 |
 देखिये  संख्या  एल०  टी'०  10394/76]
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 नौसेना
 श्रौपचारिकता  सवा  की  शर्तें  तथा  प्रकीर्ण  विनियम  1975,  नौरु

 ना
 भ्रधिनिय्म  1957  क  mata  श्रधिसूचनाएं  भारत  TOA. Ra

 लिमिटेड  हूं
 रोच  वक  दाप  लिमिटेड  भारत  इलेक्टोनिवस  लिमिटेड  के  वष  1974-75

 के  व,.बिक  भारत  श्रथ  सवस  लिमिटेड को  ag  1974-75  का  वाधिक  प्रतिवेदन

 झ्ौर  उनक  लेखा  परीक्षित  लख

 रक्षा  मंत्रालय में  उपमंत्री  ज  बी०  :
 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पट  पर

 रखता हूं  ।

 (1)  नौसेना  अ्रविनियम  1957  की  धारा  185 के  अ्रन्तगंत  नौसैनिक

 वा  की  शर्तें  तथा  प्रकीर्ण  1975  तथा  wait

 की  एक  जो  दिनांक  19  1975  के  भारत  के  राजपत्र

 अधिसूचना  संख्या  सां  ०नि०  झ्ा०  237  प्रक।शित  हुए  की  एक-एक  प्रति  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  10129/76]

 (2)  नौसेना  1957 की  धारा  185  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसुचनाओं

 तथा  श्रंप्रेजी  संस्करण )  की  एक-ए क  प्रति

 (q  नौसेना  छुट्टी  सं  शोधन  1976  जो  दिनांक  21

 1976  के  भारत  के  राजावत  में  अधिसूचना  संख्या  सां  ०नि  oo  29  में  प्रक।शित

 हुए  थे  |

 नौसैनिक  सेवा  की  शर्तें  तथा
 प्रकीणं

 )  विनियमन

 1976,  जो  दिनांक  21  1976  के  भारत के  में

 संख्या  सां०नि०  तरा  32  में  प्रकाशित  हु  थे  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  10395/76]

 (3)  कम्पती  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  तथा  भ्रंप्रेजी  की  एक-एक  प्रति

 (  भारत  डायनेमिक्स  हैदराबाद  का  ag  1974-75  का

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  ate  महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  |

 गाडन  रीच  वर्कशाप  लिमि  ड  कलकत्ता  का  वर्ष  1975-75  का  ative

 लेखापरीक्षित
 लखे

 तथा
 उन  पर  नियन्त्रक  ate  महालेखापरोक्षक

 की  टिप्पणियां  ।
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 Messages
 from  Rajya  Sabha  Phalguna  20,  1897  (S  aka,

 भारत  इजेक्ट्रोनिक्स  बंगलोर  का  वर्ष  1974-75  का  वाधिक

 लेखापरीक्षित  लेखें  तथा  उनपर  नियन्त्रक  ale  महालेखापरीक्षक

 की  टिप्पणियां  ।

 भारत  ag  मूवस  बंगलौर  का  वर्ष  1974-75  का  वाधिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक  श्रौरः  महालेखापरीक्षक

 की  टिप्पणियां

 [waraa  में  रखे  देखिये  wear  एल०टी०  10396/76)

 Beas  construction  Board  Rules,  1976

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Energy  (Prof.  Siddheswar  Prasad)  |
 beg  to  lay  on  the  Table  :

 A  copy  of  the  Beas  Construction  Board  Rules,  1976  ard  English  versions)
 171.0  N  tification  No.  G.S.R.242in  G  vette  of  Intia  dated  the  21st  February,  1976,  urdrr  sub-sec-
 tion  (3)  of  sectioa  97  of  the  Punjab  Reorganization  Act,  1966.  [Placed  in  Library.  See,  No.  =

 10397/76]

 साला

 ब ==  ४ <  Tt  सभा  a  सन्देश

 MESSAGES  FROM  RAJYA  SABHA

 सरहासचिव  :
 मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्रप्त  निम्न  सन्देशों  की  सूचना  देनी  है

 कि  राज्य  सभा  ने  8  1976  की
 अपनी  बेक

 में  न्यायालथ  श्रवमान

 1976  पास  किया  है  ।

 कि  राज्य  सभा  ने  8  1976  की  watt  बैठक  में  प्रसूति  प्रयुविधा

 1976  पास  किया  है  ।

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किये  गये  विधेयक

 BILLS  AS  PASSED  BY  RAJYA  SABHA

 महासचिव  :  मैं  निम्नलिखित  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  सभा  पटल  पर  रखता

 न्यायालय  waar  1976

 प्रसूति  प्र  1976
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 10  1976  aarfa-aifaat  के  बारे  में  उदघोषणा  समिति  के  लिये

 निर्वाचन

 aaa  तालिका  के  बारे  में  घोषणा

 PANEL
 ANNOUNCEMENT  RE.

 श्रष्पक्ष  सहोदय  :  मुझे  सभा  को  सूचना  देनी  है  कि  मैंने  श्री  पी०  पाथेसारथी  श्री  एंच० के  ०

 णुल०  भगत  के  स्थान  जिन्हें  मन्त्री  नियुक्त  किया  गया  सभापति-तालिका  में  नामनिदिष्ट  किया है
 ।

 समिति  के  लिये  निर्वाचन

 ELECTION  TO  COMMITTEE

 अनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति

 डी०  बसुमतारी  :  मैं  प्रस्तावਂ  करता  हुं  :

 इस  सभा  के  सदस्य  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  का्ये-संचा लन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम

 के  उपनियम  (1)  दारा  श्रपेक्षित  रीति  से  अनुसूचित  जातियों  तथा  भ्रनुसूचित
 जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिये

 1  1976  से  प्रारम्भ  होने  वाले  कार्यकाल  के  लिये  अपने  में  से  बीस  सदस्य

 निर्वाचित  करें  (6

 अध्यक्ष  संहोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 इस  सभा  के  सदस्य  लोक  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के

 fray  के  उपनियम  द्वारा  अपेक्षित  रोति  से  अनुचथचित  जातियों

 तथा  अ्रगुसुचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति  के  सदस्यों  के  रूप  में

 कार्य  करने  के  लिये  1  1976  से  शभ्रारम्भ  होने  वाले  कार्यकाल  के  लिये

 अ्रपने  में  से  बोस  सदस्य  निर्वाचित  करें  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु  |

 The  Motion  was-adopted.

 श्री  डी०  बसुसतारी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती
 है

 कि  राज्य  सभा  श्रनुसूचित  जातियों

 जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति  में  सहयोजित  करने

 के  1976  से  प्रारम्भ  होने  वाले  कार्यकाल  के  लिये  राज्य  सभा

 से  दस  सदस्य  नाम  निर्दिष्ट  करने  के  लिये  सहमत  हों  त्ौर  राज्य  सभा  द्वारा

 इस  प्रकार  नाम-निर्दिष्ट  सदस्यों  के  नाम  इस  सभा  को  सुचित  करें  (4

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  जातियों  तथा

 अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति
 में  सहयोजित  करने  के  लिए
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 झत्रल  1976 से  भ्रारम्भ  होने  वाले  कार्यकाल के  लिये  राज्य  सभा से  दस

 सदस्य  नाम-निर्दिष्ट  करने  के  लिये  सहमत  हो  झ्र  राज्य  सभा  द्वारा  इस  प्रकार

 नाम-निर्दिष्ट  सदस्यों  के  नाम  इस  सभा  को  सुचित  करें  व्

 प्रस्ताव  eatha  ।

 The  Motion  was  adopted

 ee

 रेलवे  1976-77

 RAILWAY  BUDGET  1976-77

 रेल  मंत्रो  (att  RAH  :  अध्यक्ष  मैं  975-76  के  संशोधित

 श्रनमान  श्रौर  1976-77  के  बजट  श्रनुमान  प्रस्तुत  करने  के  लिए  उपस्थित  gar  हूं  ।

 यह  वर्ष  निश्चय  ही  सही  wal  महत्वपूर्ण  व्ष  रहा  है  ।  देश  में  नयी  चेतना  श्रौर  संकल्प

 भावना  जागत  हुई  रेलों  ने  देश  की  सेवा  में  रचनात्मक  योगदान  किया  है  भ्रौर  कार्य  संचालन

 में  कई  नये  रिकाडे  स्थापित  करके  इतिहास  बनाया  है  |

 वित्तीय  परिणास  1974-75

 चाल  वर्ष  के  संशोधित  त्रौर  अगले  ast  के  बजट  अन  मान  प्रस्तृत  करन  से  पहले  मैं

 संक्षेप  मेँ  पिछले  ag  अरयात  1974-75  के  वित्तीय  परिणामों  की  समीक्षा  करूंगा  ।

 1974-75 के  संशोधित  श्रनमान  में  128.  19  करोड़  रुण्ये  के  घाटे  की  प्रत्याशा  की

 गई  थी  ।  मुझे  सदन को  यह  बताते हुये  प्रसन्नता  है  कि  वास्तव  में  वर्ष  के  yea  में  यह
 घाटा  कम

 होकर  113.82  करोड़  रुपये  रहा  है  ।  संचालन  परिणाम  के  कस्तगत  14.  37  करोड़  रुपये  के

 भ्रन्तर  का  मुख्य  कारण  ag  था  कि  संशोधित  अनुमान  तुलना
 में  यातायात  से  कुल  प्राप्ति

 7.04  करोड़  रुपये  अधिक  रही  are  साथ  ही  संशोधित  अनुमान  तैयार  करते  समय  पहले  से  50

 करोड़  रुपये  की  जिंस  बचत  का  वादा  किया  गया  उसके  साधारण  संचालन  व्यय  zt

 5.  27  करोड़  रुपये  की  झर  बचत
 हुई  है

 |  इसके  अ्रतिरिक्त  वास्तविक  संगणना  के  श्रनुसार

 सामान्य  को  लाभांश  के  रूप  में  1.  86  करोड़  रुपये  का  कम  भुगतान  किया  गया  शौर

 संव्यवहारਂ  के  भ्रन्तगंत  भी  0.  20  करोड़  रुपये  की  थोड़ी-सी  बचत  हुई  ।

 1974-75 के  ७५६ अन्त मं में में  विकास  fafa  are  राजस्व  ग्रारक्षित  निधि  के  शभ्रन्तगत  रेलों  पर

 सामान्य  राजस्व का  379.  75  करोड  रुपये  का  ्रण  शेष  थो  ।

 संशोधित  श्रनसान  1975-76

 पुर्वानुमान  था  कि  वर्ष  1975-76  आ्राशा  स्थिरता  श्रौर  निरन्तर  प्रगति  का  रहेगा  ।

 23.03  करोड़  रुपये  के  ग्रधिशेष  का  श्रनमान  लगाते  समय  बजट  इस  प्रत्याशा  पर

 श्राघारित  था  कि  पिछले  ag  से  यातायात  में  वद्धि  की  जो  गति  श्रायी  है  975-76  में  वह

 तीब्र  होगी  |  सदन  को  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  न  केवल  यह  प्रत्य  पुरी  वरन्‌  रेलों ने
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 रेल  बजट  1976-77
 20  1897

 st  व्यवस्था  में  सुधार  के  फलस्वरूप  उपलब्ध  श्रवसर  का  भरपूर  लाभ  उठाया  है  अ्रापात  स्थिति

 की  घोषणा  के  परिणामस्वरूप  काम  की  जो  श्रनुकूल  स्थिति  उत्पन्न  उससे  रेलों  ने  भ्रपने  परिचालन

 ara  में  पर्याप्त  सुधार  किया  है  |  भाडा  यातायात  के  परिवहन  में  नये  कीतिमान  स्थापित  हुये  हैं

 ate  सभी  मार्गों  पर  कोटा  प्रणाली  श्रौर  मागे  सम्बन्धी  अन्य  प्रतिबन्ध  हटा  लिये  गये  हैं  |

 भाड़ा  यातायात  का  frats  लदान

 1975  में  प्रॉसतन  प्रतिदिन  बड़ी  लाइन
 पर  24,957  श्ोर

 मीटर  लाइन  पर

 6,041  माल  डिब्बों  का  लदान  हु  ate  प्रारम्भिक  राजस्व  उपाजंक  भाड़ा  यातायात  172.  3

 लाख  मीटरिक  टन  रहा  ।  ये  इस  महीने  के  ही  रिका  श्रांकड़े  नहीं  थे  बल्कि  पिछले  किसी  भी

 महीने  में  तदनुरूपी  श्रांकड़ों  से  कहीं  श्रघिक  थे  शर  फिर  श्रगले  ही  1976  में  यह

 रिकाडं  भी  टूट  गया  जब  waar  प्रति  दिन  बंडी  लाइन  पर  25,065  श्रोर  मीटर  लाइन  पर

 6,480  माल

 '

 डिब्बों  का  लदान  हुमा  श्र  प्रारम्भिक  राजस्व  उपाजंक  भाड़ा  यातायात  कुल  मिलाकर

 179.4  लाख  Hreres  टन  हो  गया  |

 कोयला  यातायात  में  उल्लेखनीय  वृद्धि  हुई  है  ।  रेलों  के  कुल  भाड़ा  यातायात  में  एक  तिहाई

 कोयला  है  श्रौर  देश  की  श्रथ-व्यवस्था  में  इसका  महत्वपूर्ण  योगदान  है  ।  इस्पात  बिजली

 घरों  att  ate  फ क्टरियों  जसे  सभी  प्रमुख  उपभोक्ताओं  सम्पूर्ण  HlaaHATAy  को  पुरा
 किया

 TAT  झ्रौर  उनके  पास  पर्याप्त  स्टाक  मौजूद  हूं  ।.  इंट  के  भट्टों ज  से  wa  उपभोक्ताओं  के  लिये  भी

 कोयले  की  ढुलाई  में  काफी  सुधार  gat  है  |  सीमेंट के  परिवहन  में  भी  गति  श्रायी  हर  महीने

 लगभग  दस  लाख  मीटरिक  टन  सीमेंट  को  ढुलाई  हुई  सदैव  श्रभावग्रस्त  राज्यों  को  सीमेंट  की

 पर्याप्त  सप्लाई  हुई  ्रार  उनमें  से  श्रनेक  ने  वितरण  सम्बन्धी  समस्त  नियंत्रण  हटा  लिये हैं
 .।

 श्रनिवायं  वेस्तुग्रा  जसे  देशी  ate  प्रायातित  दोनों  प्रकार  के  इस्पात  कारखानों  को

 कच्चो  माल  प्रौर  उनका  तैयार  पैट्रोलियम  उत्पादन  आदि  की  ढुलाई  की  माग

 सन्तोषजनक  ढंग  से  पुरी  की  गई  है  ।

 वर्तमान  संगणना  के  झ्राधार  पर  प्रारम्भिक  राजस्व  उपाज॑ क  भाड़ा  यातायात  यदि  श्रधिक  नहीं

 तो  बजट  प्रत्याशा  के  श्रनुसार  1900  लाख  मीटरिक  टन  तक  अवस्य  पहुंच  जाएगा  ।  कुल  प्रारम्भिक

 जिसमें  विभागीय  यातायात  भी  शामिल  लगभग  2140  लाख  Hletcr  टन  श्रर्थात्‌

 बजट  के  पूर्वानुमान  से  40  लाख  मीर्टारक  टन  श्रधिक  होने  की  सम्भावना  है  ।  माननीय  सदस्यों  को

 यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  उपर्थक्त  प्रत्येक  श्रांकड़े  भारतीय  रेलों  के  इतिहास  में  सर्वाधिक  हैं

 ale  इनसे  नया  कीतिमान  स्थापित  होगा  |

 यात्री  यातायात  में  वद्धि

 यात्री  यातायात  भी  बजट  के  पूर्वानुमान  से  श्रधिक  रहा है  ।  इसके  श्रलावा  बिना  टिकट

 यात्रा  को  व्यापक  श्रौर  कड़ी  रोकथाम  के  परिणामस्वरूप  टिकट  खिड़कियों  पर  बिक्री  भी  बढ़ी  है  ।

 पिछले  वर्ष  ata  से  तक  42  नयी  श्रनुपनगरीय  गाड़ियों  चलायी  गयीं  ।  इस

 वर्ष  झ्रबं  तक  14  गाड़ियां  चलायी  गई  हैं  ौर  4  गाड़ियों  के  फेरे  बढ़ा  दिये  गये
 हैं

 ।  20  जोड़ी

 गाड़ियों  का  चालन-क्षेत्र  बढ़ाया  गयां  है  ।  1-11-1975  से  52  डाक  श्रौर  एक्सप्रेस  गाड़ियों  सहित
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 कुल  182  गाड़ियों  के  यात्रा  समय  में  15  मिनट  या  इससे  श्रधिक  की  कमी  की  ward  ।  इन

 सभी  गाड़ियों  का  ब्यौरा  अलग  पुस्तिका  में  दिया  गया  है  जो  बजट  प्रलेखों  के  साथ  अ्रलग  से  वितरित

 की  मैं  माननीय  सदस्यों  को  प्राश्वस्त  करना  चाहुंगा  कि  मैं  सवारी  गाड़ियों  की  ate

 व्यवस्था  करने  की  मांग  के  प्रति  सजग  हूं  त्रौर  साधनों  की  उपलब्धता  के  श्रतुसार  उसे  पूरा
 करने  का  भरसक  प्रयास  करूंगा  |

 यातायात  से  प्राप्तियों  में  सुघार

 इन  सभी  तथ्यों  को  देखते  हुये  अब  यातायात  से  1762.  75  करोड़  रुपये  कुल
 प्राप्त  होने  का  ग्रनुमान  है  जो  1676.  86  करोड़  रुपये  के  बजट  अ्रनुमान  से  85.  89

 करोड़
 रुपये

 प्रधिक है  ।
 i

 किये  गये इसमें  नवम्बर-दिसम्बर  1975  से  लागू  कुछ  regi
 के  वर्गीकरण में

 परिवर्तनों  का  प्रभाव  भी  शामिल  ।  वास्तव  में  प्राप्त  होने  वाली  नकद  राशि  बजट

 श्रतुमान  की  प्रत्याशा  से  19  करोड़  रुपये  कम  रहने  की  सम्भावना  है  जिसका  प्रमुब  कारण  यह

 है  कि  साव॑जनिक  क्षेत्र  के  कुछ  प्रमुख  माल  प्राप्तकर्ताश्रों  में  अपेक्षाकृत  मन्द  गति  से  भुगतान  किया  |

 प्राप्तियों  में  शुद्ध  वृद्धि  66.  89  करोड़  रुपये  होगी  |

 AHAZIAT  दािताँएं

 प्राप्तियों  में  इस  वृद्धि  से  रेलों  के  संकट  से  उबरने  की  सम्भावना  बढ़  गई  क्योंकि  रेलों  को

 89.92  करोड़  रुपये  का  afata  प्राप्त
 हगा

 जो  बजट  के  23.  03  करोड़  रुपये  के  पूर्वानुमान  a

 लगभग  चार  गुना  है  लेकिन  जैसे-जैसे  वर्ष  बीतता  रेलों  को  एक  के  बाद  एक  भारी  वित्तीय

 बोझ  वहन  करने  पड़े  ale  कुल  मिलाकर  यह  बोझ  इतना  श्रधिक  हो  गया  कि  श्रनवरत  कड़े  प्रयास

 के  बावजूद  संचालन  व्यय  में  बचत  से  इस  पूरे  बोझ  को  सम्हालना  सम्भव  नहीं  हो  सका  ।

 भ्रकेले  कमंचारियों  पर  होने  वाला  खच  ही  111  करोड़  रुपये  बढ़  गया  |  इसमें  फरवरी

 1976  में  स्वोकृत  रेलवे  सुरक्षा  दल  के  कम  चारियों  के  वेतन  त्रौर  भत्तों  में  संशोधन  के

 स्वरूप  10.14  करोड़  रुपये  का  वह  खच  शामिल  नहीं  है  जिसे  बचत  से  पुरा  किया  गया  इसमें

 से  103  करोड़  रुपये  कम  चारियों  के  लिये  महंगाई  भत्ते  की  पांच  अतिरिक्त  किस्तों  की  पुर्वे-तिथि

 से  स्वीकृत  श्रौर  8  करोड़  रुपये  बजट  के  बाद  सेवा-निवत्त  लाभों  के  उदारीकरण  के  कारण  बढ़े

 म्यों  में  प्रत्याशा  से  वद्धि  के  कारण  बजट  व्यवस्था  की  अपेक्षा  खच  24.52  करोड़

 रुपये  बढ़  गया  |  इंधन  की  खपत  में  किफायत  के  परिणामस्वरूप  5.85  करोड़  रुपये

 को  बचत  की  गई  लेकिन  इसके  बावजद  मल्य-वद्धि  के  कारण  इंधन  पर  15.  18  करोड़  रुपये  अधिक

 व्यय  gat  ।  सीमेट  wt  स्नेहक  जेसे  अन्य  प्रमुख  सामानों  को  लागत  में  वृद्धि  के  कारण

 भी  खच  9.  34  करोड़  रुपये  बढ़  गया ।  की  घोषणा  के  परिणामस्वरूप  उत्पादकता

 बढ़ाकर  चलस्टाक  की  मरम्मत  ae  उसके  ग्रत रक्षण  के  पिछड़े  काम  को  म्रौर  तेजी  से  पूरा  करने  के

 कारण  खं  में  11.  60  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  हुई  ।  बाढ़  ate  तुफान  से  क्षतिग्रस्त  परिसम्पत्तियों

 की  पुनव्यवस्था  पर  4  करोड़  रुपये  खर्चें  हुये  जिसका  पहले  से  श्रनूमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  था  ।

 1449,  95  करोड़  रुपये
 के

 बजट  अ्रनुमान  की  तुलना  में
 खं  में  152.  36  करोड़  रुपये

 की  कुल  वद्ध प  में  से  151.12  करोड़  रुपये  की  वृद्ध  ऐसे  खर्चों  के  कारण  जो  रेलवे  के  नियंत्रण
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 बाहर थे
 |  शअ्रभिसमय  समिति  ने  श्रपनी  नवीनतम  रिपोट  जिसका  मैं  उल्लेख  कुछ

 राहत  प्रदान  की  उसका  लाभ  उठाने  के  बाद  भी  सामान्य  राजस्व  को
 लाभांश

 की  देय  राशि

 0.37  करोड़  रुपये  बढ़  जाने  की  सम्भावना  है  श्रौर  इस  तरह  यह  राशि  198.  25  करोड़  रुपये

 होगी ।

 बजट  के  बाद  की  जिन  बढ़ी  हुई  वित्तीय  दायिताशओओं  का  उल्लेख  मैंने  किया  उनके

 स्वरूप  सामान्य  राजस्व  को  लाभांश  सम्बन्धी  दायिता  का  निर्वाह  करने  के  लिये  रेलों  को  62.  81

 करोड़  रुपये  की  कमी  फिर  रेले  श्रधिक  राजस्व  उपाजन  के  लिये  निरन्तर  जोरदार

 प्रयास  कर  रही  ata  हम  संशोधित  wana  की  ater  30  लाख  मौटरिक  टन  afew

 राजस्व  FTTH  यातायात  की  ढुलाई  कर  सकेंगे  और  इस  तरह  ढोया  जाने  वाला  प्रारम्भिक  भाड़ा

 उपाजंक  यातायात  कुल  मिलाकर  2170  लाख  मीटरिक  टन  हो  जायेगा  |  इससे  निश्चय  ही  घाटा

 कुछ  हुद  तक
 62.  81  करोड़  रुपये से  कम  हो

 लेकिन  फिर
 भी  विकास

 निधि  से  खर्चें  के  लिये

 सामान्य  राजस्व  से  ऋण  लेना  होगा  ale  राजस्व  आरक्षित  निधि  में  कुछ  भी  जमा  करना  सम्भव

 नहीं  होगा  ।

 सवा  का  स्तर

 इस  वर्ष  परिणाम  की  दृष्टि  से  ही  नहीं  अपितु  में  भी  सफलतायें  प्राप्त  की  गई

 सभी  क्षेत्रीय  रेलों  में  समय-पालन  में  सुधार  की  सदन  ने  सराहना  की  है  ।  चल-स्टाक  के  झ्रावधिक

 श्रोवरहाल  का  जो  बकाया  काम  पिछले  कुछ  वर्षों  में  इकट्ठा  हो  गया  उसे  उत्तरोत्तर  पुरा  किया

 जा  रहा  है  ।  भ्रौर  सवारी  डिब्बों  को  सफाई  भ्र  गाडियों  में  रोशनी  की  व्यवस्था  क  स्तर  म  सुधार

 किया  जा  रहा  हैं  ।  स्टेशन  wa  अधिक  साफ-सुथरे  ौर  रहते  श्रारक्षण  श्रासानी  से  हो

 जाता  कमंचारी  यात्रियों  की  जरुरतों  की  भ्रोर  अधिक  तत्परता  से  ध्यान  दते  हैँ  ।  ग्राहकों  के

 प्रति  wa  सभी  स्तर  कै  रेल
 करमें  चारियों

 के  लिये  अपेक्षा
 है

 ।  माल  की  ढुलाई  मे

 त्व  कम  समय  लगता  है  ।

 197  5-76  लिये  योजना  परिव्यय

 ग्रापात  स्थिति  की  घोषणा  के  फलस्वरूप  सवारी  are  साल  डिब्बा  कारखानों  में  उत्पादन

 बढ़ा  है  जिससे  थे  कारखाने  योजना  बजट  में  की  गई  व्यवस्था  झ्ौर  प्रत्याशा  से  कहीं  अधिक  संख्या

 में  सवारी  झोर  माल  डिब्बे  देने  में  सफल  रहे  हैं भ्रौर  इस  तरह  चल-स्टाक  के  लिये  धन  की  जरूरत

 श्र  बढ़  गई  है  ।  निर्वात  के  उद्देश्य  से  चल-स्टाक  के  निर्माण  पर  ad  के  लिये  भी  रेलों  को  धन

 की  झ्रावश्यकता  थी  योजना  war  श्रौर  वित्त  मंत्रालय  के  साथ  विस्तार  से  विचार-विमश

 किया  गया  ait  58  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  धनराशि  प्राप्त  की  गई  इसक  साथ  वर्ष

 के  दौरान  जितने  भंडार  की  श्रावश्यकता  केवल  उतनी  ही  मात्वा  में  भंडार  खरीदने  ae  का  रखानों

 में  किये  गये  काम  के  लिये  वित्तीय  समायोजन  की  सरल  wt  कारगर  प्रक्रिया  श्रपनाने  के  फलस्वरूप

 सामान-सूची
 में  लगभग  13.  06  करोड़  रुपये  की  कमी  हुई  है  जब  कि  7.  00  करोड़  रुपये  की  वृद्धि

 की  प्रत्याशा  थी  इस  प्रकार  जो  अघिक  साधन  उपलब्ध  हुये  उनसे  चल-स्टाक  सप्लाई करने

 वालों
 के

 बिलों  का  भुगतान  हो  सकेगा  WIT  निर्यात  श्राडर  के  लिये  सक्रिय  पूंजी  की  जरूरत  भी  पूरी

 हो  जाएगी
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 सदन  को  AS  जानकार  भी
 प्रसन्नता

 होगी  कि  हाल  ही  में  माल-डिब्बा  उद्योग  को  चौपहियों
 के  हिसाब  15,555  डिब्बों  के  निर्माण  we  उनकी  सप्लाई  का  arse  दिया  गया  है  ।  इससे

 इस  उद्योग  को  निश्चय  ही  शभ्रपना  उत्पादन  जारी  रखने  के  लिये  पर्थाप्त  काम  मिल  जाना  चा
 हि

 1976-77  में  योजना  के  साधन-स्त्रोत

 सरकार  के  स्थायित्व  कार्यक्रम  के  ग्रन्तनत  1976-77  में  मशीन  श्रौर  चल-स्टाक

 कार्यक्रम  के  लिपे  रेलों  को  केवल  392.  81  करोड़  रुपये  की  राशि  ही  श्रावंटित  की  जा  सकी  है

 इसमें  निर्यात  के  लिये  चल  स्टाक  के  निर्माण  पर  खब  के  5  करोड़  राज्य  सड़क  परिवहन

 उपक्रमों  में  निवेश  के  10  करोड़  रुपये  श्रौर  महानगर  परिवहन  परियोजनाओं  के  10  करोड़  रुपये

 शामिल  नहीं हैं
 तुलनात्मक  दू  षिट

 यह  राशि  चालू  वर्ष  में  श्रावंटित  361  करोड़  रुपये

 की  राशि  से  कुछ  श्रधिक  तथापि  1976-77  के  लिये  निर्धारित  योजना  परिव्यय  इतना  नहीं है  कि

 रेलें  अपनी  विकास  योजनाओं  को  वाँछि  a  गति  सेਂ  कार्यान्वित  कर  सकें  ।  फिर  भी  धन  का  faatq-

 बंटवारा
 करके  यह  प्रयास  किया  जायेगा  कि  जितनी  चालू  योजनाओं  को  पुरा  कर  पाना  सम्भव

 उन्हें  पुरा  कर  लिया  जाये  ताकि  जितनी  जल्दी  हो  wat  लाभ  मिल  सके  att  कुछ  ग्न्य

 झ्रावश्यक  योजनाओ्ों  को  शरू  किया  जा  सके  |

 1976-77  की  वार्षिक  योजना  में  नयी  लाइनों  के  निर्माण  aye  उखाड़ी  गई  लाइनों  को

 फिर  से  बिछाने  के  काम  पर  खच  के  लिये  17.  52  करोड़  रुपये  रखे  गये  हैं  इनमें  से

 13.53  करोड़  रुपये  परियोजनाओं  से  सम्बद्ध  11  लाइनों  के  निर्माण  के  fara  निर्धारित  किये

 गये हैं  ग्रौरਂ  शेष  3.  99  करोड़  रुपये  faara-Frat  से  सम्बन्धित  14  लाइनों  के  लिये  झ्ावंटित

 किये  गये  जिन  पर  काम  पहले  से  चल  रहा  है  ।  साधनों  पर  भारी  दबाव  को  रख  ते  हुये

 किसी  अरन्य  नवी  लाइन  को  बजट  में  शामिल  करना  सम्भव  नहीं  हो  सका  है  ।

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  सदन  में  तथा  अन्यत्र  व्यक्त  की  गई  इस  इच्छा  से  मैं  पुरी  तरह  श्रवगत

 हूं  कि  परियोजनाश्ों  को  शोघ  पुरा  किया  जाये  बौर  ग्न्य  नयी  लाइनों  तथा  विकास

 मोजनाग्रों  का  निर्माण  शुक  किया  जाये  ।  श्रतिरिकत  पोजना-निधि  के  लिये  ि रेलते  की  मांग  के  बारे

 में  मैं  योजना  झ्ायोग  ग्र  अपने  वित्त  मंत्री  से  ada  कहूंगा  कि  इस  काम  में  मूझे  जिस

 सीमा  तक  सफलता  उसी  के  अनसार  नथी  लाइनों  श्रादि  की  मांगों  को  पुरा  करना  सम्भव

 हो  सकेगा  |

 प्रास्ताबित  निर्माण  कम्पनी

 माननीय  सदस्यों  को  याद  होगा  कि  मेरे  सम्मानित  पुर्व वर्ती  रेल  मंत्री  ते  उनका  ध्यानਂ  इस

 श्रोर  लाया  था  कि  रेल  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  fataT  में  स्वायत  कम्पनो  के  रूप में

 एक  परामरां  यूनिट  का  गठन  किया  गया  है  ।  रेल  इंडिया  टैक्निकल  ros  इकानामिक  सविसेज

 लिमिटेड  नामक  यह  कम्पती  विदेशों  से  अनेक  काम  प्राप्त  करने  में  सफ  ल  रही  है  ।

 परामर्श  सम्बन्धी  पन  Tarat  को  शौर  श्राग  बड़ाने  तथा  रेलों  के  निर्वाग  के  बारे  में

 ससार  भर  में  उपलब्ध  ग्रवसरों  का  लाभ  उठाने  के  सरकार  ta  मंत्रालध  के  तत्वावधान  में
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 स्वायत्त  कम्पनी  के  रूप  में  क  निर्माण  यूनिट  की  स्थापना  पर  विचार  कर  रही  है  ae  कम्पनी

 विशेष  रूप  से  fata  में  रेल  परियोजनात्रों  के  निर्माण  के  लिये  अपने  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करेगी  ।

 इस  aA  की  aia  पूजी  में  निवेश  के  fey  1976-77  के  बजट  में  धन  की  कोई व्यवस्था  नहीं

 की  गई  क्योंकि  प्रस्तावित  कम्पनी  के  गडन  के  लिये  ब्न्तिम  अनुकोदन  अभी  प्राप्त  करना  है  ।

 कम्पनी  के  गड़न  का  अतुमोदन  प्राप्त  होत ेही  सम्बद्ध  अतुदान  के  अ्रन्तगंतਂ  प्रावंटन  की  स्वीकृत

 रकम  के  भीतर  हो  gaf'ateater  द्वारा  इसके  लिये
 अपेक्षित

 धन  की  व्यवस्था  की  जायेगी  ।  मैं  सदन

 से  इस  व्यवस्था  के  का  म्रतुरोब  करता हूं  ale  नए  उपक्रम  की  सफलता  के  लिए  उनकी

 शभ  कामनाओं  का  ग्राकॉक्षी  हूं  ।

 हवडा-शिप्राखला  रलव

 भूतपुव  हंवड़ा-शियाखला  रेलवे  क्षेत्र  में  एक  नयी  बड़ी  लाइन  के  निर्माण  के  लिये  इस  प्राघार

 पर  संसद  का  प्राप्त  किया  गया  था  कि  पश्चिम  बंगाल  राज्य  सरकार  इस  लाइन  के  निर्माण

 ate  परिचालन  पर  होने  वाले  खच  में  बराबर  को  हिस्सेदार  होगी  ।  लेकिन  ara  वित्तीय  स्थिति  को

 देखते  हुपे  राज्य  सरकार  ने  रब  यह  सूचित  किया  ह  कि  इस  Ata  को  उठाना  उसके  लिये  सम्भव

 न  होगा  लेकिन  इस  लाइन  के  निर्माण  के  लिये  ag  fa et  भगि  की  व्यवस्था  कर  सकेगी  ।  इस

 अवसर  गर  मैं  सदन  को  वित्तीय  व्यवस्था  में  इस  परिवर्तन  की  सुचना  देना  चाहता  हूं  ।

 रलव  अभिसमय  सर्मिति

 रेलते  अभिसमय  समिति  को  1975  कीਂ  नवीनतम  रिपोर्ट  में  उल्लिखित  at

 ससंद  द्वारा  पिछले  wa  में  में  पहले  दी  गयो  रियायतें  जारी  रखी  गयी  हैं

 सके  समिति  ने  यह  सुझाव  भी  स्वीकार  कर  लिया है है
 कि  पांचवीं  योजना  अवधि  में  कमेचारी

 क्वाटंरों  के  निर्माण  की  लागत  के  लिए  स्वीक्वत  राशि  जो  श्रब  तंक  विकास  निधि  में  दिखायी  जाती

 पूंजी  खाते  में  दिखायी  ऐसी  पूजी  पर  सामान्य  राजस्व  को  लगभाश  के  भुगतान  के  लिए

 रेलें  केवल  तभी  जिम्मेदार  होती  हैं  जब  वे  झपनी  लाभांश  सम्बन्धी  अन्य  दायिताय्ों  को  रूप  से

 वहन  कर  सकने  में  समय  हों  ।  समिति  द्वारा  जो  राहत  दी  गयी  उसका  समावेश  बजट  प्रलेखों  में

 कर  लिया  गया  है  ।  रेलों  द्वारा  वहन  को  जाने  वाली  सामाजिक  दायिताओं  के  सम्बन्ध  में  समिति  ने

 द्रलग  रिपोट  भी  दी  है  कुठ  विशिष्ट  क्षेत्रों  में  राहत  देने  के  लिए  समिति  की  सिफारिशों  पर  सम्बद्ध

 मंत्रालयों  atte  से  vera  करना  होगा  ।  इस  दिशा  में  तत्परतापुवक  कार्रवाई  की  जा  रही  है  और

 जो  परिणाम  उसकी  सुचना  समिति  को  दी  जायेगी
 ।

 श्रमिसमय  समिति  के  wert  तथा

 my  सदस्यों  ने  रेलों  को  समस्याश्रों  को  समझा  है ब्रौर  उन्हें  उनके  प्रति  सहानुभूति  भी  है  ।  मैं  इसके

 लिए  उनका  ह  ।

 बजट  श्रनसान  1976-77

 यात्री  यातायात  में  लम्बे  ग्रसे से  चल  रही  वृद्धि  में  1973-74  झ्रौर  1974-75
 में

 कुछ  व्यवधान  पड़  गया  लेकिन  wa  इसमें  फिर  से  वृद्धि  शुरू  हो  गयी  है  ।  मूल्यों को
 wa
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 करने  भ्ौर  खनन  तथा  श्रौद्योगिक  क्षेत्रों  में  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  विभिन्न

 उपाय  fea  हैं  ।  इन  उपायों  से  प्राप्त  सफलता  1975-76  के  दौरान  माल  यातायात  में  व

 के  रूप  में  परिलक्षित  है  ।  इसके  फलस्वरूप  श्रागामी  वर्ष  भ्रयं-व्यवस्था  में  श्रौर  सुधार  की  अ्राशा

 है  शीतकालीन  वर्षा  समय  पर
 हुई  है  ate  रबी  की  फसल  बहुत  Tel  होने  की  संभावना

 आशा  प्रगला  मानसुन  भी  श्रनुकूल  रहेगा  इन  सबसे  श्रागामी  वर्ष  रेलों  में  यात्री  श्ौर

 माल  यातायात  दोनों  में  काफी  बढ़ती  होने  की  संभावना  है  श्राशा  है  कि  यात्री  यातायात  में

 4  अन्य  कोचिंग  यातायात  में  पांच  प्रतिशत  are  राजस्व  उपाजक  माल  यातायात  में

 120
 लाख  Hretce ca Hy टन  की  वृद्धि  होगी  ।  लगभग  230  लाख  मीरटारिक टन  के  विभागीय  यातायात

 को  शामिल  करके  1976-77  में  कुल  प्रारम्भिक  माल  यातायात  2250  लाख  मीटरिक  टन  के

 वमसम  पहुंच  जायेगा  |

 यातायात  से  प्राप्तियाँ

 यातायात  में  वृद्धि  की  इन  aurea  से  भ्रतुमान  लगाया  गया  है  कि  किरायों  और

 भाड़ों  की  वर्तेंमान  दरों  पर  यातायात  से
 cae

 1868.47  करोड़  रुपये  की  प्राप्ति  होगी  ।  इसमें

 यात्री  यातायात  से  518.  01  करोड़  अन्य  कोचिंग  यातायात  से  87.  18  करोड़  माल

 यातायात  से  1240.  28  करोड़  रुपये  श्रौर  फूटकर  मद  में  43.  00  करोड़  रुपये  श्रामदनी  होगी
 ।

 लेकिन  संभव है  कि  इस  शभ्रादमनी में  से  इस  ad  20  करोड़  रुपये  की  रकम  वसुल  न  हो  पाये  |

 संयालन  व्य

 1976-77  में  संचालन  व्यय  1551.42  करोड़  रुपये  होने  का  श्रनुमान  है  इस

 aq  में  कमंचारियों  की  परिलब्धियों  के  सम्बन्ध  में  निरंतर  बढ़ते हुए  भारी  बोझ के  श्रालावा  लोकों

 रनिंग  कें  चा  रियों  के  लिए  10  घंटे  काम  के  नियम  के  कार्यान्वयन  को  पुरा  fearaa  पंचाट

 को  लागू  वेतन  श्रायोग  की  सिफारिशों  की  श्रसंगतियों  को  दूर  करने  झ्ौर
 कुछ

 प्रराजपत्रित

 पदों  कौ  सेवा  सम्बन्धी  संभावनाश्रों  में  सुधार  के  प्रयोजन  से  उनका  ग्रेड  बढ़ाने  के  लिए  होने

 वाले  खच  की  भी  व्यवस्था  की  गयी  है  ।  इस  संचालन  व्यय  1975-76  के  दौरान
 ईंधन

 की  कीमत  में  विभिन्न  चरणों  में  श्रघिसूचित  संशोधनों  के  पुरे  वर्ष  के  प्रभाव  तथा  यातायात
 के

 निर्धारित  स्तर  की  ढुलाई  के  लिए  प्रपेक्षित  चंल-स्टाक  की  मरम्मत  शौर  प्रोवरहाल  के
 we

 योग्य  बनाये पिछले  बकाया  को  पुरा  करने  अर  परिसम्पत्तियों  को  सुन्दर  अर क केन  यातायात  के

 रखने  के  मरम्मत  पर  होने  वाले  प्रिक  खर्च  के  लिए  भी  व्यवस्था  की  गयी  है

 दाद्ध  वित्तीय  स्थिति

 रेलवे  भ्रभिसमय  समिति  भ्रतमोदित  सिफारिश  के  अनसार  मूल्यहास  श्रारक्षित  निधि

 में  विनियोग  की  राशि  बढ़ाकर  135  करोड़  रुपये  कर  दी  गयी है  ।  पेंशन  निधि  में  भ्रंशदान  को  मात्रा

 बढ़ा  कर  30  करोड़  रुपये  कर  दी  गथी  ताकि  इस  निधि  से  होने  वाली  प्रत्याशित  अधिक

 निकासियों  की  जरूरत  पुरी  की  जा  सके  ।  चालू  लाइन  निर्माण-राजस्व  श्रौर  विविध  संव्यबहारों

 पर  22.  82  करोड़  रुपय  होने  की  संभावना  सामान्य
 राजस्व  दो  दैय  लाभांश

 का  अनुमान

 207.60  करोड़  रुपये
 लगाया

 गया  है  ।  की  इन  मदों
 को  शामिल  wr  लेने  के  बाद  खर्च

 की  ster  श्रामदनी  कम  रहेगी  ।  78.  37  करोड़  रुपये  के  घाटे  का  झनुमान  है  ।
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 बजट  प्रस्ताव

 मेरे  समने  बड़ा  कठोर  विकल्प  मैं  वर्तमान  किरायों  are  भाड़ा  दरों  को

 यथ[वत्‌  रहने  दे  सकता  था  श्रौर  सहज  ही  प्राप्त  कर  सकता  था  ।  लेकिन  इससे  बजट

 की  इस  खाई  को  पाटने  के  लिए  साधन  जुटाने  की  जिम्मेदारी  सामान्य  राजस्व  पर  at  पड़ती

 ग्रौर  झाम  जनता  पर  भारी  बोझ  डालना  श्रांवश्यंक  हो  जाता  ।  मूल्यों  को  स्थिर  रखने  के  लिए

 सरकार  यह  भी  चाहती  है  कि  ae  की  वित्त  व्यवस्था  पर  HET  रखा  जाये  ।  इसलिये  मैं  इस

 frome  पर  पहुंचा  कि  रेलों  के  लिए  केवल  उतने  ही  अतिरिक्त
 साधन  जुटाना  उचित

 जिनसे  उनकी  वित्तीय  सक्षमता  सुनिश्चित  हो
 सके  ।

 प्रस्तावों  के  aw  ष्ह्  श्राधार

 1974-75  में  यात्री  किरायों  में  दो  बार  संशोधन  किया  सदन  को  यह  जानकर

 प्रसन्नता  होगी  कि  यात्नी  किरायों
 में

 किस  प्रकार  का  परिवतेन  करने  का  मेरा  कोई  विधार

 नहीं  है  ।  wea  कोचिंग  यातायात  के  दर  को  भी  मैं  नहीं  छेड़  रहा हूं  ।  मेरे  जिनका

 मैं  अरब  उल्लेख  केवल  माल  यातायात  तक  सीमित हैं  ।  इन  प्रस्तावों  को  तैयार  करते

 समय  निम्नलिखित  सिद्धान्तों  को
 ध्यान

 में  रखा  गधा  है  :--

 पहला  यह  कि  जहां  तक  संभव  जन-साधारण  के  पारिव।रिक  बजट  पर  अरति रिक्त

 बोझ न  पड़ने  feat  जाये  ।  त्र्त  यह  fara  किया  गधा  है  कि  qRE—TT  श्रन्यथा  वर्गीकृत

 नहीं  खाद्य  शक्कर  श्रौर  जागरी  जो  श्राम  खपत  की  श्रावश्यक  वस्तुएं  हैं  ;  मुक्त  रखी
 बनया

 जाये  ।  खाद्य  तेलों  के  उ  पादन  के  लिए  कच्चा  माल  है  ।  इसे  भी  मुक्त  रखा  जायेगा

 क्योंकि  यदि  इसके  प्रभारों  में  कोई  वृद्धि  की  जाती  है  तो  इसका  प्रभाव  इससे  बनने  वाले

 पदार्थों  पर  भी  पड़ेगा  ।

 मैं  इस  बात  के  लिए  बहुत  उत्सुक  हूं  कि  कोई  ऐसा  काम  न  किया  जाये  जिसका  बढ़ते

 कृषि  उत्पादन  पर  प्रभाव  पड़े  ।  तदनुसार  उबंरकों  की  ढुलाई  की  वर्तमान  भाड़ा  दरों  में  परिवर्तन

 करने  का  मेरा
 कोई

 प्रस्ताव  नहीं

 दूसरे  यह  कि  अरब  500  किलोमीटर  से  अधिक  दूरी  वाले  माल  डिब्बा  भार  झौर  सभी

 प्रकार  के  फूटकर  के  लिए  भाड़ा  दरों  को  Wasa  लागत  के  अनुरूप  निश्चित

 किया  जाना  चाहिए  ।  500  किलोमीटर  से  भ्रधिक  दूरी  के  लिए  तो  हमारी  भाड़ा  दरों  के

 दूरी  कम  किराये  वले  ढांचेਂ  से  श्रभी  तक  परिवहन  की  पुरी-पुरी  लागत  की  age  नहीं  हो  पाती

 वास्तव  जैसे-जैसे  वहन  दूरी  बढ़ती  जाती  वैसे-वैसे  रेलों  की  हानि  बढ़ती  जाती  है  ।

 इसलिए  500  किलोमीटर  से  अधिक  दूरी  के  लिए  माल  डिब्बा  भार  की  दरों  को  दुरुस्त  करना

 ्रावश्यक  ।

 प्रस्ताव

 500  किलोमीटर  की  दूरी  तक  ढोये  जाने  वाले  डिब्बा  में  माल  यातायात  पर

 5  प्रतिशत  का  पूरक
 स  इव  ey  लागू  किया  जायेगा  ।  500  किलोमीटर  से  श्रधिक  दुरी  तक  ढोये

 जाने  वाले  माल  डिब्बा  भार  मैं  माल  यातायात  श्रौर  सभी
 प्रकार

 के  फूटकर  यातायात  पर

 10  प्रतिशत  का  पुरक  प्रभार  लगेगा  ।
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 लेकिन  खाद्य  नमक  जो  श्रत्यथा  वर्गीकृत  नहीं

 शक्कर  ग्रौर  जागरी  पर  ये  प्रभार  लागू  नहीं  जैसा  कि  मैं  पहले  कह  चुका  हूं  ।

 माननोय  सदस्यों  को  एक  ज्ञापन  feat  जा  रहा  जिसमें इन  प्रस्तावों  का  व्यौरा  दिया

 गया

 प्रस्तावों  का  वित्तीय  प्रभाव

 प्रस्तावित  पुरक  प्रभार  1-4-1976  से  लागू  हो  जायेंगें  ग्रौर  इन  से  पुरे  वर्ष  में  87  .  35

 करोड़  रुपये  प्राप्त  होने  का  अनुमान  है  इस  अ्रतिरिक्त  राजस्व  से  78.  37  करोड़  रुपये  का

 संभावित  घाटा  8.98  करोड़  रुपये  की  बचत  में  बंदल  जिसे  विकास  निधि  में

 विनियोजित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 20  सुत्री कार्य  te

 की  घोषणा  शौर  उसके  बाद  20  सूत्री  श्राधिक  कार्यक्रम  से  संबंधित  प्रधानमंत्री

 के  आह्वान  से  रेल  कर्मचारियों  H-—sah  हर  कार्यक्षेत्र  में--उत्साह  are  म्रनुशासन  की  भावना

 की  नपो  लहर  पैदा  हुई  है  ।  उत्पादकता  बढ़ी है  ।  कार्य  का  निष्पादन  तेज़ी  से  होने  लगा  है

 ्र  अपोग्य  तत्व  निकाल  बाहर  किये  गय  रेलें  तीव्रतम  गति  से  काम  कर  रही  हैं

 श्र  भविष्य  की  चुनौती  का  सामना  करने  के  लिए  wag हैं  |

 रेलवे  सहकारी  ऋण  समितियों  ने  प्रपनी  गतिविधियों  का  विस्तार  किया है  श्रौर

 वित्तीय  सहायता  चाहने  वाले  रेल  कमं  चारी  श्रादायंगी  की  श्रासान  शर्तों  पर  उनसे  ऋण  ले  सकते

 प्रशिक्षु  1961  की  wert  के  अनुसार  रेल  केवल  लगभग  6,000  श्रप्रेंटिसों

 को  प्रशिक्षण  रही  हैं  प्रधान  मंत्री  दवारा  घोषित  नये  श्राधिक  कार्यक्रम  के  कार्यात्वयन

 के  उद्देश्य  कार्यक्रम  की  घोषणा  की  तारीख  से  6  सप्ताह  की  थोड़ी  सी  अवधि  के  भीतर  ही

 श्रश्रेंटिसों  की  संख्या  दुगुनी  कर  दी  गयी  थी  ।  व्यावसायिक  क्षेत्रों  का  भी  विस्तार  किया  गया  है

 झ्रौर  अब  न  केवल  कारखानों  बल्कि  लोको  रनिंग  शेडों  खान-पान  स्थापनाग्रों

 ्रादिਂ  में  भी  अप्रेटिसों  की  भर्ती  की  गयी  है  ।

 उत्पादन  कारखानों  में  कारखाना  परिषदें  बनायी  गयो  जिनमें प्रबन्धक  श्रौर  श्रमिकों

 के  प्रतिनिधि  होते  इस  प्रकार  वर्तमान  LY PaaS  हित  निधि  श्रावास

 स्टेशन  समितियों  अ्रादि  के  भझ्रलावा  wea  क्षेत्रों  में  भी  प्रबत्ध  व्यवस्था  में  श्रमिकों  का  सहयोग

 श्राप्त  किया जा  रहा  है  ।

 अनुसूचित  जातियों  wit  भ्रनुसुचित  जनजातियों  के  लिए  श्रारक्षित  पदों  के  कोटे  में

 कमी  पुरी  करने  के  लिए  जोरदार  कार्यक्रम  चालू  किया  गया  है  ।  भ्रल्प-संख्यक  समुदायों  के  साथ

 at}  समुचित  व्यवहार  सुनिश्चित  feat  जायेगा  ।

 रेल  कमं  चारियों  ने  20  सुन्नी  श्राधिक  कार्य  क्रम  के  कार्यान्वयन  की  शफ्थ  ली  है  ।  विभिन्न

 स्टेशनों  पर  गोष्ठियां  graft  की  गयी  है  जिनमें  सभी  स्तर  के  रेल  कर्मचारियों  ने  खुलकर

 भाग  लिया  है  are  कार्यक्रम  की  सफलता  के  लिए  अपनी  निष्ठा  व्यक्त  की  है  ।
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 बेरोजगार  इ  जीनियरों  के  लिये  रोजगार  के  श्रघिक  श्रवसर

 बेरोज़गार  सिविल  इंजीनियर  स्नातकों  को  रोजगार  के  श्रवसर  प्रदान  करने  की  योजना

 को  फिर  से  परिपुष्ट  किया  जा  रहा  है  mie  इसके  लिए  एक  निर्दिष्ट  सोमा  तक  रेलवे

 यों  के  टेंडर  देने  में  उन्हें  कुछ  रियायतें  दी  गयी  हैं  are  ठेकेदारों  के  लिए  यह  श्रनिवायें  कर  दिया

 गया  है  कि  के  की  अवधि  के  दौरान-न्यनतम  संख्या  में  बेरोजगार  इंजीनियर  स्नातकों  को

 मासिक  वत्तिका  देकर  अपने  यहां  नियोजित  करें  ।

 श्रमिक  संबंध  एवं  कमंचारी  कल्याण

 1974  की  दुर्भाग्यपूर्ण  घटनाश्रों  के  बाद  प्रबन्धकों  झर  श्रमिकों  के  संबंधों  में  सुबद  स्थिरता

 wat  है  alts  एक  दूसरे  की  समस्याओं  को  afara  भ्रच्छी  तरह  समझने  लगे  हैं  तथा  नमस्यात्ा

 को  बातचीत  से  निपटाने  लिए  समान  रूप  से  इच्छुक  हैं

 कमचारियों  की  डइिकायतों  at  निराकरण

 एक  प्रबद्ध  नियोजक  के  नाते  रेलों  के  प्रबन्धक  कमं  चारियों  की  शिकायतों  की  अरार  शीक्ष  ध्यान

 देने  की  के  प्रति  पुणत  सजग  हैं  ।  वर्तमान  शिकायत  निराकरण  तंत्र  को  सुदृढ़  किया  गया

 है  ग्रौर  क्षेत्र  के  के  साथ  व्यक्तिगत  संपर्क  स्थापित  किया  गया  है  ।  महाप्रबन्धकों  और  मंडल

 अधीक्षकों  ने  भी  महीने  में  एक  दिन  निश्चित  किया  wa  कर्मचारी  उनसे  मिलकर  अपनी  कठिनाइयों

 तथा  शिकायतों  पर
 खलकर  बात  कर  सकते हैं

 ।
 उनकी  कठिनाइयों  site  शिकायतों  को  दुर

 करने  के  लिए  शीघ्र  कार्रवाई  की  जाती  इस  ATH  के  अनुदेश  भी  जारी  किये  गये  हैं  कि

 के  दो  वरिष्ठ  एक  कामिक  विभाग  से  एक  लेखा  विभाग  निर्धारित

 समय  पर  मंडल  श्रादि  कार्यालयों  का  दौरा  करें  are  कर्मचारियों  को  शिकायतों  की  जांच  कसे

 तथा  उन्हें  देय  रकमों  का  शीध्र  भूगतान  करने  की  व्यवस्था  करें  |

 समाजिक  के  उ  पाय

 अधिकांश  रेल  कमंचारियों  को  काफी  तनाव  go  स्थिति  में  काम  करना  पड़ता  है  ।  इस

 लिए  यह  निश्चय  किया  गया  है  कि  सामाजिक  सुरक्षा  के  उपाय  के  रूप  में  रेलों  पर  रेलवे

 भविष्य  निधि  निक्षेप  से  संबंद्ध  बीमा  योजना  शरू  की  जाय  |  इसके  अ्रन्तगंत  कम  से  कम  पांच  साल  की

 सेवा  करने  के  बाद  यदि  किसी  कमं  चारी  की  सेवा  में  रहते  हो  जाती  है  तो  उसके  उत्तराधिकारी

 ग्रथवा  उत्तराधिकारियों  को  एक  श्रतिरिक्त  राशि  प्राप्त  करने  का  afTatz  होगा  ।  यह  राशि

 इस  आधार  पर  निर्धारित  की  जायेगी  fe  के  भविष्य  निधि  लेखे  में  पिछले  तीन  वर्षो

 में  ग्रंसतन  कितनी  राशि  शेष  रही  है  लेकिन  यह  राशि  10,000  रुपये  से  afta  नहीं  होगी  ।

 रेलवे  सुरक्षा दल  के  कमं  चा  रियों  को  मुसीबत के  समय  श्राथिक  मदद  देने  के  संबंध  में  एक  उपकारक

 निधि  की  स्थापना  करने  प्रश्न  पर  भी  सक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 सनोर॑जन  कार्य-कलाप

 रेल  कर्मचारियों  मंगोरंजन  की  गतिविधियों  को  बढ़ावा  देना  हमारी  कल्याण  नीति

 का  त्र्ग  है  इस  नीति  को  श्रग्रसर  करने  के  लिए  नाटक  झादि  को  ग्रंतर्मड -

 लीप  अरर  ग्रंतररलवे  सांस्कृतिक  प्रतियोगिताएं  प्रायोजित  करने  का  विचार  है  ।  इन  प्रतियोगिताय्रों  में

 रेल  कर्मचारी  श्रौर  उनके  परिवारों के  सदस्य  भाग  सकंगे  -  इन  गतिविधियों  में  उत्कृष्ट  प्रदर्शनों

 को  सम्मानित  किया  जायगा  ग्रार  विजेताद्ों  को  समुचित  पुरस्कार  दिये  जायेंगे  ।
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 (Saka)

 भ्रगली

 1975-76  रेलों  की  परिवहन  क्षमता  पुर्व  उत्पादकता  श्रौर  समय  पालन

 के  उच्च  श्रेष्ठतर  भ्रनुशासन  त्रौर  बेहतर  सेवा  जैसी  विविध  सफलताओं  का  वर्ष  रहा  है  |

 पिछले  कई  वर्षो ंसे
 प्रारम्भिक  भाड़ा  यातायात  20  करोड़  मीटरिक  टन  के  श्रास-पास  रहा  है  ।

 मैं  अ्राशा  करता  हू ंकि  इस  av  इसकी  मात्रा  इससे  कहीं  श्रधिक  रहेगी  ।  कोई  भी  सफलता  सभी

 स्तरों  पर  रेल  कमंचारियों  के  हार्दिक  सहयोग  तथा  निष्ठापु्णे  कठिन  परिश्रम  के  बिना  संभव

 नहीं  थी  ।  श्रीमान्‌  इस  भ्रवसर  पर  मैं  रेल  कमेंचारियों  cara  प्रदर्शित  कतेंव्य-निष्ठा  श्रौर

 दायित्व  की  उच्च  भावना  की  हू.दय  से  प्रशंसा  करना  चाहूंगा  |  1976-77  में  हमारा  संयुक्त

 प्रयास  यह  होगा  fe  हम  न  केवल  इस  वर्ष  की  उपलब्धियों  को  स्थायी  बनायें  बल्कि  वास्तविक

 उपलब्धियों  को  ate
 भी ry afer  ५  ले  जायें  are  साथ  ही  रेलों  को  ग्राधिक  दृष्टि  से  aren

 fade  बनायें  |

 भारतीय  रेलों  का  लक्ष्य  है  कि  विकासमान  श्रयं-ब्यवस्था  में  भ्रपने  विरल  संसाधनों  का

 मितव्ययिता-पुवेक  sare  किया  जाये  att  उपयोगकर्ताश्रों  को  सन्तुष्ट  रखा  जाये  क्योंकि  हमारे

 लाखों-करोड़ों  उपयोगतकर्ता  हमसे  यह  झ्राकांक्षा  रखते  हैं  कि  हम  उन्हें  भरोसे  तेज  ate  निरापद

 सेवा  सुलभ  करायें  ।  सुझे  पूरी  stat  alt  विश्वास  है  कि  इस  सदन  की  शुभ-कामनाओओं  तथा

 सभी  स्तर  के  रेल  कमेंचारियों  एकजुट  प्रयास  के  फलस्वरूप  धुंधले  श्रतीत  से  रेलों  का  एक  नया

 रूप  उभर  कर  सामने  श्रायेगा  |  मेरी  यह  कामना  साकार  हो  ।

 तझ्मिलनाड॒॒  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  बारे  में

 सांविधिक  aHeT——ATL

 STATUTORY  RESOLUTION  Re.  PRESIDENT’S  PROCLAMATION  IN  RELATION

 TO  THE  STATE  OF  TAMIL  NADU—  Contd.

 अध्यक्ष  महोदय  :
 श्रब  श्री  के ०  ब्रम्हानन्द  रेडडी  द्वारा  9  1976  को  प्रस्तुत  किये  गये

 निम्न  संकल्प  पर  art  चर्चा की  जायेगी  :

 *ग्कि  यह  सभा  तमिलनाडू  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  के  श्रनुच्छद  356

 के  भ्रन्तगंत  31  1976  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  का  श्रनुमोदन  करती

 है
 ”

 stadt  पार्वती  कुष्णदन्‌  (  कोयम्बतूर )  में  द्रमुक  सरका र  शभ्रपात  स्थिति  विरोधी  रवँया

 श्रपनाती रही  है  ।  वह  20  सूत्री  कार्य  क्रम  को  क्रियान्वित  करने  के  स्थान  पर  उसे  निष्फल  करने  के  लिये

 विभिन्न  उपायों  का  सहारा  लेती  रही  है  ।  ट्रमक  क नेता  प्रधानमंत्री  तथा  देश  की  समी  देशभक्त  शोर

 लोक  तांन्तिक  शक्तियों  के  विरुद्ध  निन्दनीय  श्रौर  झूठा  प्रचार
 कर

 रहे  थे
 ।  27  जून  के  दल  की  कार्य  कारणी

 समिति  की  एक  बैठक  मुख्य  मंत्री  के  सभापतित्व  में  हुई  जिसमें  श्रारोप  लगाया  गया कि  श्रीमती  इन्दिरा

 गांधी  देश  कों  तानाशाह्दी  की  are  ले  रही  हैं  ।  श्री  सझियान  ने  पूर्वे  से सरशिप  पर  चिन्ता  व्यक्त  की  है  ।

 तमिलनाडु  के  समाचार  पत्नों  में  सभी  कुछ  छपता  रहा  है  ।  द्रमुक  द्वारा  पारित  प्रस्ताव  प्रमरीका  तला

 ब्रिटेन  के  समाचार में  छपा  है  ।  यही  का  रण  है  कि  दल  ar  द्रमुक  श्रौर  देश  कीਂ  सभीਂ  लोक
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 10  1976  तमिलनाडु  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारो

 की  गई  उदघोषणा  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 स्वीकृत

 तांत्रिक  शक्तियां  ऐसो  सरकार  के  विरुद्ध  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  से  बहुत  पू  से  ही  कार्यवाही

 करने  की  मांग  कर  रही  थो  wera  उन्हें  इस  प्रकरा  की  प्र  पातिजनक  कार्यवाहियां  क्यों  करने  दी  ?

 राष्ट्रपति  शासन  लगू  किये  जाने  के  तुरन्त  बाद  द्रमुक  द्वारा  भर्ती  किये  गये  कमेंचारी  arevaret

 पार्टी  के  तथा  श्रमिक  संगठनों  के  कार्यालयों  में  यह  कहते  हुए  घसे  कि  हम  भारतीय  साम्यवादी  पार्टी  झ्ौर

 देश  की  लोकतान्त्रिक  शक्तियों  को  समाप्त  कर  देंगे  ।

 पुरे  तमिलनाडु  में  यह  दर्शाने  के  लिय  राजनीतिक  तथा  प्रशासनिक  उपाय  किय  जा  रहे  थे
 कि

 तमिलनाडु  शेष  भारत से  पृथक है
 राज्य  सरकार  यह  वक्तव्य  देती  रही  थी  कि  hex  चुनाव

 कराये  या  न  कराये  श्री  करुणानिधि  चुनाव  करायेंगे  श्रौर  चुनाव  के  बाद  वह  मुख्य  मंत्री  नहीं  बल्कि  स्वतंत्र

 तमिलनाडु  के  प्रधान  मंत्री  बनें  |  तमिलनाडु  को  जनता  काफी  समय  से  यह  बातें  सुनती  ars  है  ।  इसी  लिए

 31  जनवरी  को  जब  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किया  गया  राहत  महसुस  हुई  द्रौर  वहां  की  जनता  के  मन  में

 झाशा  का  संचार  प्रा  |  श्रब  यह  सुनिश्चित  करना  केन्द्रीय  सरकार  का  काम  है  कि  लोगों  की  ग्राशाएं

 भलीभूत  हों  प्रमुख  कार्य  यह  है  कि  तमिलनाड  के  लोगों  को  सक्षम  तक  स्वच्छ  प्रशासन  उपलब्ध

 कराया  जाये

 राज्य  सरकार  ने  एक  परिपत्र  जारी  किया  था  कि  जो  बस  के  चालक  दुघेटना  के  लिये  उत्त  रदायी

 हैं  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  न  की  जाये  ।  श्राप  यात्रियों  की  सुरक्षा  के  लिये  कया  कार्यवाही  कर  रहे

 तमिलनाडु  की  जनता  बहादुर  जनता  है  ।  उन्होने  किसनों  के  ऋण  मुक्त  किये  जाने  के  लिये  अ्रात्दोलन

 किये  ।  द्रमुक  सरकार  द्वारा  वचनों  के  पुरा  न  किये  जाने  के  faeg  1972  से  ही  भ्रान्दोलन  चलता

 रहा
 है

 |

 कहा  गया  है  कि  तमिल  नाडु  की  बदली  हुई  स्थिति  तथा  20  सूत्री  प्राथिक  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में

 लोगों  को  भाग  लेने  का  अवसर  दिया  जाना  हम  इस  बात  पर  भी  बल  देते  रहे  हैं  कि  तमिल

 नाडु  का  स्वारुप  नहीं  बदला  जा  सकता  झ्रौर  गत  चार  पांच  वर्षों  की  बुराइप्रों  तथा  हानियों  पर  तब  तक

 नियंत्रण  नहीं  पाया  जा  सकता  जब  तक  कि  लोकतन्त्र  तथा  लोक  तांत्रिक  संस्थायें  wet  न  ाप  यह

 कहना  गलत  है  कि  राष्ट्रपति  शासन  में  राजनीतिक  दलों  का  कोई  स्थान  नहीं  है  ।.  20  सुत्र  कार्य  क्रम  में

 लोगों  को  सम्बद्ध  करने  की  बात  कही  गई  है  तथा  प्रधान  मंत्री  ने  झपने  कई  भाषणों  में  लोगों  से  कहा  है

 20  सुब्री  arg  क्रम  के  कार्यान्वयन  में  सहभागी  बनने  के  लिये  अराग  arg  तो  क्या  कारण  हैं  कि  गरमी

 जब  कार्यस्वयन  समितियां  वन  जायी  तभी  लोगों  के तक  कार्यवयन  समितियां  समने  नहीं  श्राई  है  ?

 मन  में  विश्वास  पैदा  किया  जा  सकेगा  ।

 श्री  श्रो०  ato  श्रलगेशन  :
 )  यह  एक  ऐतिहासिक  ग्रवसर  है  ।  प्रधान  मंत्री  ने

 विश्वव्यापी  प्रतिष्ठा  झ्राजत  की  15  फरवरी  को  मद्रास  समुद्र  तट  पर  अभूत  पव  जन  समूह  ने  एकत्र

 होकर  कैन्द्रीय  सरकार  को  कार्यवाही  अर्थात  राष्ट्रपति  के  शासन  को  लगू ्  करने  की  सरहाना  की  है  |

 इस  प्रकार  हमने  पमिलनाडु  की  जनता  की  इच्छा  का  ही  श्रादर  किया  है  ।  जब  किसी  राज्य  में  कोई

 संवैधानिक  ल्रटि  उत्पन्न  हो  जाती है  तो  वहां  का  प्रशासन  चलाने
 के

 लिये  व्यवस्था  करने  हेतु

 संविधान में  श्रुच्छेद  356  का  उपबन्ध  गया  है  ।  भारत  के  कई  राज्यों  में  ऐसा  कई  बार  हुम्ा है  ।
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 Statutory  Resolution  Re.  President’s  Proclamation  March  10,  1976
 in  Relation  to  the  State  of  Tamil  Nadu—adopted

 ee,

 लेकिन  तमिलनाडु  के  मामले  में  यह  एक  नई  बात  है  क्योंकि  यह  adt  कार्यवाही  नहीं  है

 बल्कि  बचाव  की  कार्यवाही है  जिससे  तमिल  नाडु  के  लोगों की  तना  are  से  रक्षा  हुई  है  जो  इससे  पूर्व

 देश के  किसी  भाग  में  नहीं थी  ।  इसीलिए  तमिलनाडु  की  जनता  ने  मद्रास  के  समुद्र  तट  पर  लाखों  की

 संख्या  में  एकत्न  होकर  राष्ट्रपति  शासन  की  घोषणा  वाले  दिन  को  के  रूप  में  मनाया है

 इससे  qa  इस  प्रकार  के  गम्भीर  श्रपराध  के  झारोप में किसी में  किसी  सरकार  को  समाप्त  नहीं  किया

 गया  है  ।  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  द्रमुक  सरकार  की  त्रुटियां  are  खामियों  से  भरी

 कार्यों  की  एक  लम्बी  सुची  है  ।  इस  रिपोर्टो  को  पढ़ने  पर  कोई  भी  व्यक्ति  इस  बात  से  सहमत

 हो  जायेगा  कि  यह  कार्यवाही  शीघ्रता  से  नहीं  की  गई  है  ।  श्री  सेझियान  ने  जांच  ग्रायोग  की  नियुक्ति

 पर  संतोष  व्यक्त  किया  है  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  यदि  ये  लोग  दोषी  पाये  गये  तो  उनकी

 पार्टी  स्वयं  ही  उनकें  विरुद्ध  कार्यवाही  करेगी  |

 इस  बात  की  बहुत  शिकायत  की  गई  है  कि  पहले  के  मामलों  में  की  गई  कार्यवाही  इस  जैसी

 नहीं  थी  ।  मामले  के  गुण  दोषों  के  श्राधार  पर  यह  कार्यवाही  की  गई  है  सभी  मामलों  में

 एक  समान  कार्यवाही  किये  जाने  की  श्राशा  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।

 यह  बात  सचमुच  दुर्भाग्यपुर्ण  है  कि  यह  सन  मद्रास  में  gar  है  जिसके  प्रशासन  की  प्रशंसा

 शुरू  ही  से  देश  भर  में  होती  रही  ।  अब  सबसे  पहला  काम  तमिलनाडु  के  लोगों  को

 कार्यकुशल  तथा  ईमानदार  प्रशासन  प्रदान  करना  है  ।  द्रमुक  सरकार  ने  अ्रपने  शासनकाल  में

 मद्रास  के  स्वच्छ  प्रशासन  को  विकृत  किया  जिन  लोगों  ने  द्रमुक  सरकार  के  नापाक  इरादों  तथा

 कार्यवाहियों  के  लिये  श्रपना  सहयोग  दिया  है  उनके  विरुद्ध  भी  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  |

 द्रमुक  सरकार  ने  तमिलनाडु  मे  प्रापातकालीन  स्थिति  लागू  नहीं  की  थी  ।

 इसके  बाद  लोक  सभा  मध्यान्ह  भोजन के  लिये  2  बजे नं ०  Go  तक  के  लिये  स्थगित  हुई

 The  Lok  Sabha  then  adjourmed  for  Lunch  till  Fourteen  of  the  clock.

 भोजन  के  फ्द्चात च्  लोक  सभा  दो  बजकर  तीन  सिनट  स०  पृ०  पर  पुनः  समवेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  re-assembled  after  Lunch  at  three  minutes  Past  Fourteen  of  the  clock

 उपाध्यक्ष  मड़ोदय  हुये  )

 Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair

 तमिलनाडु  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  दारा  जारी  की  गई  उदघोषणा  के  बार  में  संविधान

 संकत्प-जारी

 Statutory  Resolution  Re.  President’s  Proclamation  in  relation  to  the  state  of  Tamil

 निर्माण  तथा  श्रौर  संसदीय  कार्य  मंत्री  Fo  रघुरामेया  )  :  दोनों  पक्ष  के  श्रनेक

 सदस्य  चर्चा  मे  भाग  लेना  चाहते  मेरा  सुझाव  है  कि  मंत्री  ra
 महादय  को  5.15  H0Go  पर

 बुलाया  जायें  ।
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 20  1897  (715)  तमिलनाडू  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारो

 धक  सकल्प की  गई  उदघोषणा  के  बारे
 में

 at

 स्त

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  सभा  ऐसा  ही  चाहती  ?

 अनेक  माननीय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  अलग शन  अपना  भाषण  जारी  रखें  |

 श्री  श्मरो०  पी०  भ्रलगशन  मैं  कह  रहा  था  कि  झ्रापातकालीन  स्थिति  का  चांद  तमिलनाड

 में  नहीं  चमका  जबकि  यह  देश  के  श्रन्य  भागों  में  चमका  था  ।  श्रन्य  राज्यों  में  इंस  बीच  बहुत

 अच्छे  काम  हुये  हैं  तथा  भ्रष्ट  लोगों  की  छंटनी  की  गयी  है  लेकिन  तमिलनाडु  में  यह  सब  नहीं

 ate  श्राशाहैकिइस  कमी  को  wa  पुरा  किया  जायेगा  |

 अब  नये  शासन  को  श्रनेक  मामलों  पर  विचार  करना  है  निर्णय  लेने  इस  बात  को

 लेकिन  फिर  भी  काम  तो  करने  ही  हैं  तथा मैं  महसुस  करता  हूं  कि  इसका  काम  बहुत  कठिन  है

 लोगों  को  संतुष्ट  करना  ही  है

 विभिन्न  शासकीय  सेवायो ंके  लिये  नियक्तियां  भाई-भतीजावाद  के  श्राधार  पर  की  गयी  |

 मंत्रियों  के  निकट  सम्बन्धियों  के  सीधे  डिप्टी  कलेक्टर  faqaq  किया  गया  ।  wa  इस  स्थिति  का

 समाधान  कसे  किया  जाये  ।  तामिलनाइ  के  नये  शासन  के  सामने  झ्रब  यही  समस्या  हैं  ।

 भ्रष्टाचार  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  है  ।  प्रशासन  के  हर  श््रग  में  भ्रष्टाचार  घस  गया  है  ।

 द्रमक  सरकार  ने  भ्रष्टाचार  को  अपने  जीवन  का  अभिन्न  अंग  बना  दिया  था  |  शब  इस  समस्या  का  समाधान

 कसे  किया  जाये  ?
 वहां  के  मंत्रियों  ने  at  रिश्वत  दरों  सम्बन्धी  सार-संग्रहू  ही  बना  रखा  था  (saqa 7)

 वहां  की  द्रमुक  सरकार  ने  सारे  काम  अपने  दल  के  हितों  में  किये  इस  बात  से  कोई  भी  इनकार  नहीं

 कर  सकता  ।  लोगों  को  देने  वाले  द्रमक  सरकार  के  सारे  कार्य  क्या  संवेधानिक  थे  ?

 भूमि  सुधार  के  मामले  में  भी  द्रमुक  सरकार  ने  लोगो  के  साथ  धोखधड़ी  से  काम  लिया  है

 द्रमुक  दल  के  लोगों  को  बिना  कठिनाई  के  भूमि  fad  थी  ।  इतना  ही  उस  भूमि  को  कृषि

 योग्य  बनाने  के  लिये  इन  लोगों  को  बैकों  से  लाखों  रुपये  का  ऋण  भी  मिलता  रहा  सहकारी  संस्थाग्नों

 का

 का

 किया  गया  |  हर  सहकारी  संस्था  के  अदर  द्रमुक  कॉ्येकर्ता  रहता  था  ताकि  वह  श्र

 के  हितों  की  कर  सके  ।

 यदि  द्रमुक  विधान  सभा  कायें  तथा  उनके  सम्बन्धियों  को  सरकारी  मशीनरी

 के  दुरुपयोग  द्वारा  दी  गयी  ज़मीन  को  किसी  तरह  वापस  लिया  जाये  तो  यह  ज़मीन  भूमिहीनों  के  बीच

 बांदी  जा  सकती  है  ।

 इतना  ही  द्रमुक  दल  के  लोग  भगवान्‌  मे  भी  विश्वास  नहीं  रखते  ।  उन्होंने  तो  मंदिरों

 में  भगवान्‌  की  राशि  का  दुरुपयोग  तथा  गबन  भी  किया  वहां  के  नये  शासन  को  इन  बातों  की  झोर

 भी  ध्यान  देना  चाहिये  ।  कौन  कहता  है  कि  वे  भगवान  पर  विश्वास  नहीं  रखते  जबकि  वें  भगवान

 की
 राशि  पर  भी  कब्जा  कर  लेते  यही  के  लिये  श्रनाथालय बनाने  के  नाम  पर  भी

 धन  एकत्र  किया  गया  |  प्रत्येक  प्रनाथालय  में  50  श्रनाथों  की  व्यवस्था  की  जानी  थी  परन्तु  वहां

 कोई  अनाथ  था  ही  नहीं  ।  इन  स  तों  की  are  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  तथा  सम्बन्धित  व्यक्तियों

 के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  ।
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 *51 01079  Resolution  Re.  President’s  Proclamation  Phalguna  20,  1897  (Saka)
 in  relation  to  the  State  of  Tamil  Nadu—adopted

 श्रो०  पी०

 शांति  अर  व्यवस्था  के  मामले  में  भी  तमिलनाडु  में  एक  तरह  से  fart  कानून  का  राज्य  चल

 रहा  था  मख्य  मंत्री  को  काले  झंडे  दिखाने  वाले  जन  प्रतिनिधियों  को  बुरी  तरह  से  पीटा  जाता  था  |

 शांति  ate  व्यवस्था  की  स्थिति  बहुत  ही  चिताजनक  स्थिति  ग्रहण  कर  चुकी  थी  ।  पुलिस  शासक  दल  के

 हितों  को  पूरा  करने  के  लिये  साधन  बन  चुकी  थी  ।  वहां  की  पुलिस  द्रमुक  सरकार  के  प्राइवेट  मूंडों  का

 काम  करती  रही  है

 इतना  ही  नहीं  द्रमुक  दल  के  एक  विधान  सभा  सदस्य  ने  पुलिस  द्वारा  एक  ग़रोब  मच्छुए  को  बुरी

 तरह  से  पिटवाया  ।  गरीब  लोगों  पर  अनेक  श्रत्याचार  किये  गये

 तमिलनाडु  को  देश  से  पृथक  करने  क  प्र ेरणा  द्रविड़  कबगम  दल  के  नेता  ई०  वी ०  रामास्वामी

 नथकर  ने  दी  थी  जो  द्रमुक  के  wean  गुरु  माने  जाते  थे  ।  वे  ही  पृथकता  का  प्रचार  कर  रहे  थे  ।

 यदि  द्रमुक  दल  ने  यह  संकल्प  पास  किया  भी  था  कि  वह  पृथक  नहीं  होंगे  तो  यह  बाहरी  परिवर्तन  मात्र

 दिल  से  वे  तब  भी  का  समर्थन  करते  हैं  राज्य  स्वायतता  की  बात  केवल  तमिलनाडु

 में  पृथकतावादो  श्रान्दोलन  को  चाल  रखने  के  लिए  की  जा  रही  है  ।  किसी  को  भी  इस  भूल  में  नहीं

 रहना  चाहिये  कि  उनके  दल  ने  यह  मांग  छोड़  दी  है  ।

 श्री  रास  सहाय  as  :  क्या  इसके  पीछे  किसी  विदेशी  ताकत  का  हाथ  था  ?

 श्री  श्रो०  वी०  श्रलगेशन  :  यह  मेरे  कहने  की  बात  नहीं  है  ।

 द्रमुक  सरकार  संस्कृति  को  frat  करने  के  लिये  भी  ज़िम्मेवार  है  ।  शिक्ष  संस्थात्रों
 के  Terai

 के  लिये  जो  पाठ्यपुस्तकें  निर्धारित  की  गयीं  उनमें  इतिहास  को  तोड़  मरोड़  कर  रखा  गया  है

 qraxgerat  में  स्वतंत्रता  संग्राम  के  इतिहास  के  स्थान  पर  द्रमुक  सरकार  का  गुणगान  किया  गया  है  ।

 लोगों  को  समझाने  का  प्रयास  किया  गधा  कि  द्रमुक  ही  एक  महत्वपूर्ण  राजनैतिक  दल  मैं  माननीय

 गृहमंत्री  ्र  प्रधान  मंत्री  से  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अ्रनुरोध  करता  हुं  कि  जो  संस्थाएं  भ्रष्टाचार

 का  अड्डा  बन  गई  हैं  श्रार  द्रमुक  का  गढ़  बन  गई  थीं  ,  उन्हें  सुधारा  जाये  ।  पंचायत  पंचायत

 सहकारी  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  कई  चीनी  कपास  तथा

 कताई  मिलें  द्रमुक  लोगों  के  हाथों  में  थीं  ।  उन्होंने  इन्हीं  अपनी  सम्पत्ति  बना  रखा  था  ।  अब  समय  AT

 गथा  है  कि  इनके  विरुद्ध  उचित  कर्ष्य॑वाह्दी  की  जाये  इन  संस्थाश्रों  को  सुधारा  जाये  शौर  जिस

 प्रयोजन के  लिए  उन्हें  बनाया  गया  उन्हें  उस  काम  के  योग्य  नाया  जाये  ।  में  इस  संकल्प क  समर्थन

 हूं  ।

 श्री  एच०  एस०  फ्टेल  (seat)
 :  चर्चाधीन  संकल्प  में  कहा  गथा  है  कि  राष्ट्रपति  द्वारा  तमिलनाडु

 राज्य  के  सम्बन्ध  में  जारी  की  गई  उद्घोषणा  का  श्रनुमोदन  किया  जाये  ।  उद्घोषणा  में  कहा  गया  है  कि

 तमिलनाडु  के  राज्यपाल  इस  बात  से  सन्तुष्ट  थे  कि  राज्य  के  शासन  को  संविधान  के  उपबन्धों  के  अनुरूप

 नहीं  चलाया  जा  सकता  ।  राज्यपाल  के  प्रतिवेदन  में  पक्षपात  के  लियेਂ

 सत्ता  का  दुरुपयोग  के  झ्रारोप  लगाये  गये  हैं  ।  ये  सभी  राज्यों  में  होते  हैं  ।  क्या  हमारे  संविधान  में

 यह  श्रपेक्षित  है  कि  जब  भी  ऐसा  मामला  राष्ट्रपति  जारी  करके  वहां  राष्ट्रपति  शासन

 लागू  कर  सकता  है  -
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 10  1976  तमिलनाडू  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी

 की  गई  उद्घोषणा  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 ——ta HT

 राज्य  विधान  सभाये  सम्बन्धित  राज्य  के  लोगों  द्वारा  निर्वाचित  को  जाती  हैं  ।  गह  मंत्रो  ने

 कहा  है  कि  इस  दल  द्वारा  9  व  निरंकुश  शासन  का  समय  31  जनवरो  को  समाप्त  हो  गया  लेकिन

 हमें  यह  नहीं  भूलना  चाहिये  कि  इन  वर्षों  के  दौरान  एक  श्राम  चुनाव  भो  gar  था  ग्रार  राज्य  के  लागों
 bay

 ने  क  बावजूद  द्रमुक  के  लोगों  को  पुनः  चुना  तथा  इस  दल  को  सत्ता  प्रदान  को
 ।

 क्यों

 इससे  यह  प्रतीत  होता  है  कि  मतदाता  इस  दल  से  रुष्ट  थे  ?

 केन्द्र  को  frat  राज्य  का  प्रशासन  झ्रपने  हाथों  मै  लेने  की  शक्ति  प्राप्त  है  परन्तु  इन  शक्तियों  का

 श्रयोग  केवल  तभो  किया  जाना  चाइढ़िये  जब  उस  राज्य  का  प्रशासन  पूर्णतथा  ठप्प  हो  गया  हो  ।  परन्तु

 सरकार  ने  इससे  विपरीत  कदम  उठाया  हैं  ।

 प्रतिवेदन  में  कई  gree  लगाये  गये  हैं  परन्तु  उनमें  से  एक  को  भो  सिद्ध  नहों  किया  जा  सका

 हालांकि  कु्ररासन  का  लगाकर  तमिलनाडु  सरकार  को  हटाया  ग्या  फिर  भो  क्या  ay

 अवश्यक  नहों  था  कि  इस  area  की  न्यायिक  जांच  पहले  करलो  जाती  ?
 ज्योंहि  area  लगाये  गये

 थे  उनको  जांच  उसो  समय  को  जानो  चाहिये  थो  ।  एक  स्थायी  बनाया  जाना  चाहिये  ar

 जसाकि  सन्थावम  समिति  ने  सिफारिश  की  थी  लेकिन  सरकार  ने  इसको  उपेक्षा  को  है  ।  क्या  राज्यपाल

 ने  कभी  भो  केन्द्र  सरकार  को  इस  बात  से  अवगत  कराया  है  कि  तमिलनाडु  सरकार  जिस  ढंग  से  प्रशासन

 चला  रही  है  उसते  मैं  सन्तुष्ट  नहों  हुं  ्रो  इसके  प्रगासन  में  सुवार  किया  जाना  चाहिये  ?  इसके

 राज्यपाल  तमिलनाडु  सरकार  के  सुचारु  प्रशासत  से  सव  रहे  हैं  ।  बहो  राज्यपाल  कुठ  महोनों

 के  बाद  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  कि  यह  सरकार  राज्य  का  प्रशासन  चलाने  के  योग्य  नहों  है  ।

 मैं  महसुत्त  करता  हूं  कि  तमिलनाडु  सरकार  का  प्रशासन  इसलिये  अपने  हाथों  में  नहीं  लिया  गया

 कि  द्रमुक  सरकार  असफल  हो  गई  थो  ।  इसका  कारण  यह  था  कि  राज्य  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  तथा

 प्रधान  मंत्री  को  निरधेक  बार्तो  को  सोकार  नहों  कर  सकती  AY  ।  द्रमुक  सरकार  का  प्रयत्न  प्रापात  स्थिति

 पर  तथा  इसके  दण्डकारी  प्रावधानों  पर  भ्रच्छी  तरह  से  विचार  करना  था  लेकिन  सरकार  ने  इसका

 त््र्य  यह  लगाया  कि  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जारी  किये  गये  निदेशों  को  ग्रवहेलना  की

 है  ।  किसो  ने  भो  इस  बात  का  एक  भी  उदाहरण  नहीं  दिया  है  जिससे  यह  पता  चल  सके  कि  यह  सरकार

 झापात-स्थिति  में  काय  करने  में  असमय  रहो  है  सरकारी  alee  की  करने  का  द्रारो ु नभ  तो

 इस  सरकार  पर  कदापि  नहों  लगाया  जा  सकता  |  संघीय  ढांचे  में  स्वायत्त  राज्य  के  रूप  में  इते  कार्य  करने

 का  पुरा  मेर  विचार  में  राज्य  सरकार  ने  श्रापातस्थिति  के  लागू  होने  से  अब  तक  सारे

 काम  सही  किये  हैं  ।  यह  कहना  सहो  नहों  है  कि  तमिलनाडु  के  लोगों  ने  द्रमुक  सरकार  के  हटाये  जाने

 तथा  राष्ट्रपति  का  शासन  लाग  किये  जाने  पर  हब  व्यक्त  किया  है  ।

 श्रो  श्रार०  वी०  स्वामीनायतन  (WIL):  मैं  गह  मंत्रो  द्वारा  प्रस्तुत  संकल्प  प्रॉर  राष्ट्रबति  द्वारा

 are  की  गई  उद्घोषणा  जिसके  द्वारा  तमिलनाडु  विधान  सभा  को  भंग  करके  तमिलनाडु  सरकार  को

 हटाया  गधा  का  पूर्णतया  समयंन  करता  हूं  ।  यदि  शाप  द्रमुक  दल  के  इतिहास  पर  दृष्टिपात
 करें  तो

 पता  लगेगा  कि  यह  पृथकतावादी  ग्रान्दोलन  द्रमुक  की  ही  उपज  है  यह  पूथकतावाद  न्  विश्वास  रखते

 उन्हों हैं  ्रौर  देश  को  विघटित  करना  चाहते  ह  ।  यही  उनकी  नीति  है  ।  उन्होंने  हमें  कहा  था
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 Statutory  Resolution  Re.  President’s  Proclamation  in  March  10,  1976
 relation  to  the  State  of  Tamil  Nadu—adopted

 श्रार०  ao

 पृथकतावादी  नीति  को  त्याग  दिया  है  लेकिन  हमे  इस  पर  विश्वास  नहीं  कर  सके  ।  वह  हमेशा  पृथकता  वादी

 विचारों  का  प्रचार  करते  रहे  ।

 द्रमुक  सरकार  को  हटाने  के  बाद  प्रधान  मंत्री  ने  मद्रास  में  एक  सभा  को  सम्बोधित  किया  sa

 सभा  में  20  लाख  से  भी  भ्रधिक  लोग  उपस्थित  थे  ।  जनता  को  केवल  इसी  बात  का  दुःख  है  कि  सरकार

 ने  ag  कार्यवाही  देर  से  क्यों  की  है  ।  इसे  बहुत  पहले  किया  जाना  चाहिये  था  ।

 जहां  तक  द्रमुक  सरकार  की  भूलों  का  संम्बन्ध  द्रमुक  सरकार  ने  सहकारी  जोकि

 ठीक  ढंग  से  कार्य  कर  रहा  को  तबाह  कर  दिया  ।  मन्दिरों  को  काम  ठीक  ढंग  से  चल  रहा  था  लेकिन

 द्रमुक  सरकार  ने  ऐ  से  लोगों  को  न्यासी  मनोनीत  किया  जिनकी  ईएवर  में  बिल्कुल  भी  श्रास्था  नहीं  है  ।

 पुछा  गया  हैं  कि  हम  इतनी  देर  तक  यह  सब  कुछ  कयों  सहन  करते  रहे  हैं  मैं  कहता  चाहता  हूं

 कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  ग्रार  भारत  सरकार  की  महानता  है  कि  उन्होंने  द्रमुक  सरकार  को  इतनी  ढील

 इस  ara  पर  दी  कि  शायद  वह  ग्रपने  को  सुधार  ले  लेकिन  वह  नहीं  सम्भली  |  इसलिये  केन्द्र  सरकार  को

 यह  कदम  उठानां  पड़ा  ।  तमिलनाडु  राज्य  के  लोग  द्रमुक  सरकार  के  प्रशासन  से  तंग  झ्  चुके  थे  ।

 अ्रन्ततोगत्वा  बात  यह  है  किं  द्रमुक  सरकार  के  हटाये  जाने  पर  किसी  न  ate  नहीं  बहाये  ।  तमिलनाडू

 में  प्रत्येक  व्यक्ति  का  यह  विश्वास  था  कि  द्रमुक  के  विरुद्ध  की  गई  कार्यवाही  ठीक  समय  पर  की  गई  और

 ऐसा  करना  अत्यन्त  था  यह
 कार्यवाही

 वहां  के  लोगों  के  हित  में  थी  ।'

 श्री  नारायण  सिन्हा  केरल  के  जहां  राज्यपाल  ने  सरकार  त्रौर

 प्रशासन  की  त्रुटियों  श्रौर  खामियों  को  अ्ाधार  बनाकर  सरकार  के  विरुद्ध  रिपोर्ट  दी  अन्य  किसी  राज्य

 में  इन  अ्राघारों  को  राज्य  सरकार  खत्म  करने  के  लिये  उचित  नहीं  समझा  गधा  है  |

 राज्यपाल  ने  भ्रपनी  रिपोर्ट  में  बताया  है  कि  द्रमुक  सरकार  अपने  पक्षभातपूर्ण  हितों  के  लिए

 काय  कर  रही  थी  लेकिन  द्रमुक  सरकार  को  खत्म  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  की  कार्यवाही  अपने

 राजनीतिक  हितों  को  पूरा  करने  हेतु  शतप्रतिशत  राजनीतिक  निर्ण्य  है  ।  द्रमुक  सरकार  को  खत्म  करनें

 के  निर्णय  से  न  केवल  तमिलनाडु  के  लोंगों  बल्कि  समूचे  देश  के  लोगों  के  दिलों  में  श्रशान्ति  श्र  बे  चैनी

 पैदा  हो  गई  विपक्षी  दलों  के  लोगों  को  इस  बात  की  झाशंका  पैदा  हो  गई  है  कि  सरकार  इस  देश  में

 लोकतंत्र  नहों  रखना  चाहतीं  हैं  ।

 द्रमुक  सरकार  के  विरुद्ध  यहं  अ्रारोप  लगाया  गया  हूँ  कि  यह  सरकार  श्रपने  पक्षपातपूर्ण  हितों

 के  लिए  सरकारी  तंत्र  का  उपयोग  कर  keel  थी  ।  वहू  अपने  दल  के  लोगों  की  सहायता  कर  रही  थी  श्रौर

 अन्य  दलों  के  लोगों  को  ग्रचत्ता  कार्य-संचालन  नहीं  करने  देती  थी  ।  लेकिन  यहां  सत्ताधारी  दल  का  क्या

 काम  है  ?  केन्द्रीय  सरकार  भी  अपने  अ्रधिकारों  का  दुरुपयोग  कर  रही  है  ।

 संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  श्रतसार  राज्यपाल  को  भ्रष्टाचार  के  विभिन्न  अ्रारोपों  की

 गिनती  करने  के  बजाय  इस  बात  का  विशिष्ट  रूप
 से

 उल्लेख  करना  चाहिये  कि  सरकार  ने  श्रमुक
 मद  पर  केन्द्र  के  निदेशों  की  श्रवहेलना  की  है  ।  राज्यपाल  ने  अनुच्छेद  356  के  श्रनुसार  एसी  कोई  बात

 नहीं  बताई  जिससे  केन्द्र  द्वारा  कार्यवाही  श्रावश्यक  हो  ।  जो  rete  लगाये  गये  हैं  वे  1972  से  1974
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 तमिलनाडु  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी की 20  1897

 गई  उर द्घोषणा  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प--रस्वोकृत

 के  बीच  की  श्रवधि  के  1965  में  पाकिस्तान के  साथ  हुए  युद्ध के  बाद  मुक  वालों
 ने

 स्पष्ट
 कर

 दिया

 था  कि  वे  पथकतावाद  में  विश्वास  नहीं  रखते  |

 उस  समय  स्वर्गीय  डा०  झन्नादुरा ई  ने  खड़े  होकर  कहा  था  कि  हम  देश  की  श्रखण्डता  में  विश्वास

 करते  हैं ब्रौर  वह  तथा  उनका  दल  TT  समयन  देगा  ।

 1970  में  पाकिस्तान  से  यद्ध  के  समय  इसी  सरकार  श्रौर  इन्हीं  डा०  कंरुणानिधि

 ने  प्रधान  मंत्री  राहत  कोष  में  6  करोड़  पे  दिये  थे  ।  उस  समय  तमिलनाडु  सरकार  भ्रष्ट  न  थी  ।

 सत्ताधारी  कांग्रेस  ने  चुनाव  के  समय  द्रमुक  को  पूर्ण  समथन  दिया  ताकि  seg  ससंद  में  9  स्थान  प्राप्त  हो

 सकें  ।  द्रमुक  ने  विधान  सभा  में  154  स्थान  प्राप्त  किये  त्रौर  सरकार  बनाई  ।  अब  ्राफत  ही  क्यो  थो

 विधान  सभा  की  अवधि  19  माचं  को  समाप्त  हो  ही  रही  थी  तो  अब  राष्ट्रपति  शासन  कयों  लाद  दिया

 गया  |  इससे  जनता  में  यहँ  भावना  बड़ी  है  कि  केन्द्र  सरकार  विपक्ष  को  सहन  नहीं  कर  सकती  |

 श्राप तो  गुजरात  सरकार  विरुद्ध  भी  झ्राक्षेप  लगा  रहे  हैं  वहां के  मुख्य  मंत्री  ने  केन्द्र  से  कहा

 कि  इन  ग्रारापा  की  जांच  a  लिये  सभी  दलों  के  प्रतिनिधियों  की  एक  संसदीय  समिति  frat  की  जाये  ।

 जब  यह  समिति  नियुक्त  न  की  गई  तो  स्वयं  मुख्यं  wal  ने  एक  समिति  fete  करदी  ।  लेकिन  fax  भी

 गह  मंत्री  कह  रहे  है ंकि  वहू  स्थिति  का  अनमान  लगा  रोहे  हैं  ।

 इस  स्थिति  में  तो  जनत  त द्वारा  निर्वाचित  विपक्ष  की  सरकार  कभो  काष  नहीं  कर  सकती  ।

 के  बारे  में  केन्द्र  द्वारा  उठाये  गये  कदमों  का  स्वागत  किया  गया  है  ।
 यहू

 बात  गले  से  नहीं

 उतरती  ।  सब  लोगों  को  पता  है  कि  प्रधान  मंत्री  की  बैठक  में  20  लाख  लोग  कैसे  इकट्ठ  किये  गये  |  यदि

 समाचार  पत्र  प्रधान  मंत्री  के  पक्ष  में  न  लिखत  तो  क्या  करते  ?  श्राप  का  विपक्ष  के  साथ  कैसा  बर्ताव  है

 मैं  झपको  चेतावनी  देता  हूं  कि
 wr
 जनता  का  असंतोष  श्राज  भले  ही  प्रकट  न  हो  परन्तु  यह  बढ़  रहा

 है  श्रौर  जब  विस्फोट  होगा  तो  ars  को  बहा कर  ले  जायेगा  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  संकल्प  का  विरोध  करता

 ह  |

 श्री  Ho  सुर्पनारायण  )  मैं
 प्रस्तावਂ  का  समर्थन  करने  खड़ा  ग्राह  ।  लेकिन  मैं  कुछ

 art  कहूंना  चाहता हु  ।  आांध्र  में  रहने  वाले  व्यक्ति  भौगोलिक  त्रौर  सामाजिक

 दृष्टि
 से  तमिलनाडु  के  लोगों  के  बहुत  निकंट  हैं  ।  अलग  राज्य  बनाये  जाने  सें  पूर्व  हमें  मद्रासी  कहा  जाता

 हमें  उस  पर  गे  हम  सभो  चाहतें  हैं कि  दक्षिण  भारत  में  श्रच्छा प्रं  शासन  हो  ।  जब  राष्ट्रपति

 शासन  लागू  feat  गया  तो  मैं  मद्रास  में  ही  था  ।  मैंने  देखा  किं  लोगों  ने  काफीं  हुष॑  मनाया  श्रौर  कोई

 ns  फोड़  उन्होंने  नहीं  को

 सरकर  को  प्रशासन  सुधारने के
 लिये  काफी  समय  दिया  गया  लेकिन  जब  कुछ  न

 तो  राज्यपाल  कों  कार्यवाही  करनी  पड़ी  ।  उन्होंने  राष्ट्रपति  शासन  को  सिफारिश  करदी  |  केन्द्र  सरकार

 ने  राजनीतिक  कारणों  से  विपक्ष  को  हटाने  के  लिये  एसा  नहीं  किया  है  बल्कि  ठीक  समय  पर  ठीक  कार्य

 किया  गया  है

 ve

 AHR  कुप्रबन्ध  की  शोघ्र  समाप्त  किया जां  सके  ।  संविधान  में  इसको  व्यवस्था

 भी  को  ae
 3
 है
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 Statutory  Resolution  Re.  President’s  Proclamation  Phalguna  20,  1897  (Saka)
 in  relation  to  the  State  of  Tamil  Nadu—adopted

 [sit  फें ०  giana]

 तमिलनाडू  में  द्रमुक  सरकार  के  विरुद्ध  लगाये  गये  श्रारोपों  की  जांच  के  लिए  एक  जांच  अ्रायोग

 की  नियुक्ति  की  गई  हम  सभी  इसका  समथंन  करते  हैं  ।  किसी  श्रन्य  राज्य  के  विरुद्ध  भी  यदि

 श्रारोप  लगाये  जाते  हैं  तो  हम  उनके  लिये  भी  gry  श्रायोग  को  स्थापना  में  झिझकेंगे  नहीं  ।  गुजरात

 सरकार  भी  ठीक  नहीं  चलेगी  तो  उनके  विरुद्ध  भी  कार्यवाही  की  जायेगी

 द्रमुक  ने  é UR  रुपये  में  पाडीਂ  का  नारा  लगाया  था  लेकिन  एक-दो  महीने  ही  ऐसा  चला  ।

 बाद  में  उसका  भाव  तीन
 रुपये  हो  गया  |  इस  वर्ष  मूल्य  कम  हुए  हैं  |  द्रमुक  सरकार  ने  तो  मद्रास  श 2 ष

 में  केवल  बुत  लगाये  हैं  ।  सभी  जगह  तमिल  में  ही  लिखा  gar  है  यदि  मैं  वहां  जाऊं  तो  मुझे  वहां

 माग  पता  करने  के  लिये  अपने  तमिल  मित्रों  से  पूछना  पड़ेगा  ।  वहां  wa  तीन  भाषाओं  में  जानकारी

 दी  जानी  चाहिये  ।

 1971  में  हमने  एक  ग्न्य  शत्रु  का  मुकाबला  करने  के  लिये  ‘eaR  के  साथ  सहयोग  किया  था  ।

 लेकिन  उसका  लाभ  श्राप  को  भी  हुआन  ।  हमारी  मित्रता  का  लाभ
 उठा  कर  श्राप  हमीं  को  दोष  दे  रहे  हैं  ।

 जो  भ्रनुदान  श्राप  को  दिये  गये  उनका  भी  दुरुपयोग  नि  है  ।  इसलिये  केन्द्र  को  दोष  देना

 ठीक  नहीं  ।  हम  समाजवादी  देश  न  होकर  लोकतंत्र  हैं  हमें  लोकतंत्र  के  लिए  कार्य  करना  चाहिये  ।

 श्री  के०  मैंने  wea  लोगों  के  साथ-साथ  श्री  श्रार०  वी०

 स्वामीनाथन  का  भाषण  सुना  है  ।  उन्होंने  बहुत  शीघ्र  अपने  विचार  बदले  हैं  ।  मदुर  में  भाषण  करते  हुए

 उन्होंने  भूतपूर्व  मुख्य  मंत्नी  श्री  करुणानिधि  की  बहुत  तारीफ
 की  थी  ।  अरब  वह  प्रालोचना  करते  हैं  ।

 यही  हाल  राज्यपाल  श्री  Ho  नि न॑ं०  शाह  का  हैं  |  उन्होने  अपनी  रिपोट  में  कहा  है  कि  मैं  खुले  रूप

 से  area  नहीं  लगाना  चाहता  |  उन्होंने  स्वयं  मुख्य  मंत्री  से  बातें  की  झ्नौर  कई  बार  चेतावनी  दी  या

 सलाह  दी  कि  यह  करो  या  वह  करो  ।  लेकिन  जब  श्रपने  इरादे  में  नाकाम  रहे  तो  उन्होंने  सरकार  को

 बर्खास्त  किये  जाने  की  सिफारिश  कर  दी  ।

 31  तमिलनाडू  के  लोगों  के  लिये  एक  महत्वपूर्ण  fea  है  उस  दिन  सारे  तमिलनाडु

 में  खुशी  को  लहर  उमड़  श्रायी
 ।

 करुणानिधि
 सरकार  के  पत्तन  के  अवसर  पर  लोगों  ने  मिठाइयां  बाँटी  |

 में  श्री  करुणानिधि  लोगों  का  विश्वास  1972  में  ही  खो  बंड  थे  ।  वे  विधान  सभा  में

 बहुमत  के  तकनिकी  श्राघार  से  हो  टिके  रहे  ।  करूणानिधि  सरकार  के  हटाये  जाने  पर  लोग  बहुत  खुश

 हुये  हैं  ।  प्रशासन  में  अ्रतुशासन  तथा  ईमानदारी  का  संचार  हो  गया  है  ।  करुणानिधि  सरकार  ने  शांति  तथा

 व्यवस्था  की  स्थिति  को  श्रस्तव्यस्त  कर  दिया  था  |  जब  मैंने  प्रन्नादमुक  दल  में  प्रवेश  किया  था  तो

 के  गुड़ों  ने  हवाई  झ्  पर  मूझे  पर  प्रहार  किये  ।  fesrta  उपचुनाव  के  दौरान  भी  एक

 को  छुरा  मार  कर  मौत  के  घाट  उतारा  गया  था  ।  एक  faaret  को  भी  करुणानिधि  के  गुड़ों  ने

 मौत  के  घाट  उतारा  था  बाप  Wiz  ५ ब नक  को  भी  गोलो  से  मौत  के  ate  उतारा  गया  TH

 मुस्लिम  श्रीमती  फातिमा  के  साथ  भी
 बलात्कार

 किया  जिसकी  बाद  में  मृत्यु भी  हो  गई  ।

 द्रमुक  की  कार्यकारिणी  समिति  ने  प्रस्ताव  द्वारा  ्रापातकालीन  20  सुन्नी  कार्यक्रम  are

 arta  की  पुरज़ोर  निदा  की  द्रमुक  के  ने  ta  झापत्तिजनक  इश्तह।र  भी  प्रकाशित  fea
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 10  1976  तमिलनाडु  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी

 a  ‘RN
 की  गई  उद्घोषणा  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प--स्वीकृत

 जिन्हें  विश्व  भर  की  राजधानियों  के  सभी  दूतावासों  को  भे  जा  गया  ।  | BTUTaHTaA AT  स्थिति  की

 घोषणा  के  बाद  सभी  राष्ट्रविरोधी  तत्वों  ने  तमिलनाडु  में  शरण  ली  श्री  करुणानिधि  ने  खुल  कर  पथक

 होने  का  प्रचार  किया  था  |  जब  हम  यहां  प्रजातंत्र  के  लिये  खतरों  की  बात  कर  रहे  थे  तो  मेरे  सहयोगी

 श्री  सेनियान  ने  कही  था  कि  a  खतरे  में  नहीं  वल्कि  इंदिरा  गांधी  खतरे  में  हैं  ।  सारे  तमिलनाडु

 में  इस  प्रकार  के  इश्तहार  लगे  कि  तमिलनाडू  के  भ्र्यात  श्री  करुणानिधि  जिन्दाबादਂ  ।

 कुछ  इश्तहारों  में  तो  यहां  तक  लिखा  गया  था  कि  तमिलनाडु  के  मुख्यमंत्री  |  इस  चर्चा

 के  दौरान  हम  तमिलनाडु  की  राजनीति  के  बारे  में  ही  बात  नहीं  कर  रहे  हैं  बल्कि  तमिलनाडु  की  स्थिति

 पर  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  से  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।  श्री  क  णानिधि  न  केवल  उच्चकोटि  के  फास्सिट  हैं  बल्कि

 एक  पूथकतावादी  भी  हैं  उन्होंने  एक  बार  अ्रपने  मित्रों  को  यह  बात  करने  के  लिये  कहा  था  कि  ह ह्म  एक

 स्वतंत्र  प्रभुसत्ता  सम्पन्न  प्रजातांत्रिक  तमिलनाडु  चाहते  हैं
 ”

 |  )  |

 श्री  करुणानिधि  ने  मुझ  पर  श्रारोप  लगाया  था  कि  मैंने  पूय  की  क  रण  के  मामले  को  केन्द्रीय  सरकार

 के  सामने  नहीं  उठाया  ।  मैंने  उत्तर  में  कहा  कि  मैं  इस  मामले  को  संवेधानिक  दृष्टि  से  ही  उठा  सकता  हूं  ।

 लेकिन  श्री  करुणानिधि  तो  इस  देश  को  विभाजित  करना  चाहते  थे  ।  इसी  कारण  हमने  क  णानिधि

 से  झपने  सम्बन्ध  तोड़े  ।  श्री  करुणानिधि  ने  यह  भी  कहा  था  कि  केन्द्रीय  सरकार  दक्षिण  के  लोगों  पर

 ज़बरदस्ती  हिन्दी  थोप  रही  है  ।  लेकिन  उनकी  इस  प्रकार  की  बातों  का  लोगों  पर  कोई  भी  प्रभाव  नहीं

 fart  के  एक  होस्टल  में  विद्यार्थियों  को  पुलिस  से  बुरी  तरह  से  पिटवाया  गया  जबकि  विद्यार्थियों

 की  श्रोर  से  कोई  भी  भड़काने  वाली  कायंवाही  नहीं  हुई  थी  |  इस  ag  एक  जांच  झायोग  का  गठन  किया  गया

 जिसका  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  हो  चुका  है

 श्री  पी०  पार्थ  सारथी  पीठासीन  हुये

 [  Shri  P.  Parthasarathi  in  the  chair.

 प्रतिवेदन  में  पुलिस  के  विरुद्ध  टिप्पणियां  की  गयीं  ।  इस  पर  भी  श्री  करुणानिधि  ने  त्यागपत्र

 नदिया  श्रौर  वे  श्रपनी  कुर्सी  से  चिपके  रहे  ।  यदि  उन्हें  जबरदस्ती  न  हटाया  जाता  तो  वे  कभी  न  जाते  ।

 पिछले  26  वर्षों  के  दौरान  तमिलनाडु  में  कभी  भी  राष्ट्रपति  शासन  लागू  नहीं  किया  गया  ।  इस  बार

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  किये  जाने  से  मैं  खुश  नहीं  हुं  ।

 इस  समय  हमें  चुनाव  की  are  नहीं  करनी  चाहिये  ।  अभी  तो  हमें  द्रमुक  सरकार  द्वारा  पैदा

 की  गयी  गंदगी  को  दूर  करना  है  इस  चर्चा  के  दौरान  चुनाव  की  बात  नहीं  art  चाहिये  |  हमें  उचित

 ढंग  से  चुनावों  के  बारे  में  श्रतुमान  लगाने  चाहिये  ।  हमें  वास्तविकता  का  सामना  करना  चाहिये  ।  इस

 समय  तो  हमें  20  सुत्रो  कार्यक्रम  को  लागू  करना  है  तथा  प्रशासन  को  स्वच्छ  बनाना  है  ।

 करुणानिधि  मंत्री  मंडल  को  बहुत  पहले  हटाया  जाना  चाहिये  था  ।  तमिलनाडु  के  लोगों ने
 ब

 चैन  की  सांस  ।
 लोग  श्रब  खुश  हैं  was  बिना  डर  के  घूम  सकते  हैं

 ।
 फ्र्न्ना  द्रमुक  के  लोगों

 को

 तो  करुणानिघि  के  गुंडे  मार  ही  देते  ।
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 Statutory  Resolution  Re.  President’s  Proclamation  Phalguna  20,  1897  (Saka)
 in  Relation  to  the  State  of  Tamil  Nadu—adopted

 घ्न०

 20  सुन्नी  काय  क्रम  सब  देशवासियों  का  कार्यक्रम  है  इसलिये  sella  दृष्टिकोणों  को  छोड़कर

 हमें  मिलजुलकर  इस  कार्यक्रम  को  सफल  बनाना  चाहिये  |  हमें  गांव-गांव  में  जाकर  लोगों  को  इ  स

 क्रम  के  लिये  शिक्षित  तथा  सचेत  करना  चाहिये  ।  उन्हें  शिक्षित  करने  से  ही  हमारे  सभीਂ  कार्यक्रम  सफल

 alana हैं

 हमें  दहेज  प्रया  के  विरुद्ध  तथा  पंरिवार  निधोजन  के  लिये  देश  में  एक  ऐसा  वातावरण  पैदा  करना

 है  जिसमें  सब  देशवासी  भ्र्प्नी  जिम्मेदारी  अन भव  कर  सक

 मेरा  अ्रतुरोध  है  कि  सरकारीय  area  को  शीघ्र  झपना  प्रतिवेदन  देने  के  लिये  कहा  जाये  ।

 मझ  इस  बात  का  पता  है  कि  श्री  सेझियान  ने  श्री  करुणानिधि  को  केन्द्र  से  टकराव  न  करते  के

 लिये  कहा  था  लेकिन  उनकी  बात  नहीं  मानी  गधी  |

 गुह  मंत्री  को  तमिलनाडू  जाकर  देखना  चाहिए  कि  लोग  बदल  हुए  वातावरंग  से  wet  खुश  हैं  ।

 कुछ  लोगों  ने  इसका  हृदय  से  स्वागत  किया है  करुणानिधि  त्रौर  उनके  साथियों के  श्रलावा त्

 नाडु  के  सभी  लोगों  ने  et  व्यक्त  किया  है  ।  राज्य  में  पहली  बार  राष्ट्रपति  शासन  लागू

 किया  गया  है  मुझे  ara  है  कि  चुनाव  शीघ्र  कराये  जायेंगे  ।  हमें  बोलने  की  नुमति  दी

 जानी  चाहिए  ताकि  हम  कुछ  बातों  के  बारे  में  लोगों  का  भय  समाप्त  कर  सकें  ।  मझे  आशा

 है  कि  प्रतिबंध  शीघ्र  हटाया  जायेगा  ate  राजनीतिक  दलों  को  स्वतंत्रता  पूवकं  काम  करने

 दिया  जायेगा  ताकि  वास्तविक  लोकतंत्र  स्थापित  किया  जा  सके

 डा०  हेतरो  श्रास्टिन  तमिलनाड  के  सम्बन्ध  में  संविधान  के  श्रनच्छेद

 356  के  gata  राष्टपति  हारा  31  जनवरी  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  का

 करने  वाले  सांविधिक  संकल्प  का  मैं  समथेन  करता  gi  मेरे  विचार  में  मुख्य  बात  यह  है  कि

 द्रमुक  सरकार  हमारे  संविधान  के  उपबन्धों  की  सही  व्याख्या  करने  में  श्रसमय  रही  है

 संवैधानिक  विधान  के  क्त्ता  इस  बात  को  स्वीकार  करते  हैं  कि  हमारे  संविधान  निर्माताग्रों ने

 अपने  भाषणों  में  विशिष्ट  रूप  से  स्पष्ट  किया  था  कि  भारतीय  गणतन्त्र  एकात्मक  राज्य

 संघीय  राज्य  नहीं  है  ।  यह  स्पष्ट  है  कि  संविधान  के  श्रन्तगंत  राजनीतिक  सता  का  अधारस्मूत

 निधान  केन्द्र  के  हाथों  में  राज्यों  के  हाथों  में  नहीं  श्रौर  केन्द्र  का  विभिन्न  राज्यों  के  प्रति

 यथार्थ  रूप  में  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकारों  को  संविधान  के  संघीय  उपबन्धों  के  श्रन्तगंत

 जनता  द्वारा  निर्वाचित  किया  जाता  परन्तु  इससे  राज्यों  को  weal  इच्छा  से  सरकार  बनाने

 की  सत्ता  नहीं  मिलती  है  ।

 हमारे  देश  में  विभिन्न  राज्य  समष्टि  प्रधान  इकाई  का  भ्रभिन्न  अग  है  ।  यह  समष्टि

 प्रधान  इकाई  राज्यों  के  प्रति  उत्तरदायित्व  रखती है  ।  विभिन्न  राज्यों  के  प्रति  अपने  इस

 क क्त व्य के  सदन्भ  में  ही  hee  को  तमिलनाडू  में  हस्तक्षेप  करना  पड़ा  है  ।
 हमारे  देश

 की
 शक्त  इकाई  के  रूप  में  अ्रखण्डता  बनाये  रखना  हो  केन्द्रीय  सरकार  का  मुख्य  कतेंव्य

 पिछले  9  वर्षों  की  विशेषकर  पिछले  5  वर्षों  की  तमिलनाडू  की  घटनाश्रों  की  पृष्ठभूमि  में

 केन्द्र को  हस्तक्षेप  करना  पड़ा है  |
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 20  1897
 तमिलनाडु  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी

 की  गई  उद्घोषणा  क  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 -—t4\FT
 Open  od

 तमिलनाडु  की  घटनाओं  से  यह  पता  चलता
 है

 fs  द्रमुक  वाले  हमारे  देश  की

 तिक  परम्पराश्रों  के  विरुद्ध  feua  रवैया  अपना  रहे  थे  ।  हम  ऐसी  संस्कृति  नहीं  लाना  चाहते

 जो  हमारी  राष्ट्रीय  परम्पराश्रों  के  विरुद्ध  प्रहार  अ्रपितु  हम  चाहते  हैं  कि  तामिल  संस्कृति

 भारतीय  संस्कृति  का  अभिन्न  श्रंग  बने  ।  लेकिन  वे  लोग  तमिलनाडु  में  इस  संस्कृति  wear

 अपने  सांस्कृतिक  पुनरुत्थान  को  इस  महान  देश  से  अपने  क्रमिक  अलगाव  a  लिए  मोहरा  बना

 रहे  थे  ।  ऐसी  हालत  में  राष्ट्रपति  ने  भ्र
 पने  संविधानिक  दायित्व  में  राज्य  की  ८  े  1.0  के  हितों

 की  रक्षा  करने  हेतू  secrete  किया  ्रौर  जनता  नेਂ  इसका  स्वागत  fear  |

 जहां  तंक  20  सूत्री  कार्यक्रम  का  सम्बंध  है  सम्भवत  तमिलनाडू  ही  ऐसा  राज्य  है

 जहां  20  सुन्नी  कार्यक्रम  की  संकल्पना  ale  इसकी  क्रियान्विति  को  यहे  कहकर  कि  उन्होंने  तो

 इसे  पहले  ही  क्रियान्वित  कर  लिया  झवहेलना  की  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  भूमि

 तथा  श्रावास  स्थल  बांटे  गए  ।  इस  कार्यक्रम  का  सभी  लोगों  ने  समर्थन  किया  परन्तु

 तमिलनाडू  सरकार  ने  इस  कार्यक्रम  की  क्रियान्विति  के  लिए  कुछ  नहीं  किया

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  होने  के  बाद  वहां  के  लोगों  ने  राहत  की  सांस  ली  है  ।

 गत  कुछ  सप्ताह  से  लोग  राज्यपाल  की  विभिन्न  strat  का  ठोस  sata  कर  रह ेहैं  ।  राष्ट्रपति

 द्वारा  उठाया  गया  कदम  समयोचित  है  ।  यह  हमारे  देश  स्वतंत्रता  झ्ौर  अखण्डता

 के
 हितों

 की  क्षा  करने  हेतु  उठाया  गया है
 ।  श्रतः  मैं  इस  सांविधिक  संकल्प  का  qe  तरह

 समर्थन  करता  हूं

 श्री  त्रिदिव  चौधरी  :  कुछ  मुख्य  राजनीतिक  मुद्दों  पर  मेरा  द्रमुक  के

 साथ  वैचारिक  ait  सैद्धांतिक  मतभेद  है  ।  परन्तु  यह  घटना  जिसे  प्रकार  हमारे  सामने  शाई

 है  वहू  बड़ी  ही  हास्यास्पद है  ।

 जिन्होंने  29  जनवरी  को  राष्ट्रपति  को शझ्रपनी  रिपोट  भेजी  31  जनवरी

 को  भी  द्रमुक  सरकार  श्रौर  मुख्य  मंत्री  की  खुलकर  प्रशंसा  कर  रहे  थे  ।  yes  मंत्री  यह  बतायें

 कि  कया  यहँ  बात  गलत  इस  बात  पर  गम्भीरता से  विचार  किया  जाना  चाहिए  कि  क्या

 उस  व्यक्ति  के  हाथ  में  राज्य  का  fea  सुरक्षित  रह  सकता  है  जो  रूप  से  एक

 बात  कहता  है  शौर  पीठ  पीछे  दुसरी  |

 अब  मैं  राज्यपाल  द्वारा  लगायें  गए  art  का  उल्लेख  करता  g  जो  कि  रिपोर्ट

 दिए  गए  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  से  पता  चलता  हैं  कि  द्रमुक  सरकार  1970  से  ही

 अवध  कार्य  कर  रही  थी  ।  इन  सब  वर्षों में  राज्यपाल  क्या  करते  रहे  ?  मेरे  विचार  में  प्रक्रिया

 यह  है  कि  प्रत्येक  राज्य  का  राज्यपाल  राष्ट्रपति  को  पाक्षिक  रिपोर्ट  भेजता  हैं  श्रौर  यह  प्रक्रिया

 mal  बन्द  नहीं  की  गई  है  ।  क्या  गृह  मंत्री  यह  बतायेंगे  कि  अपनी  सामान्य  रिपोर्टों  में  राज्यपाल

 ने  कितनी  बार  द्रमुक  सरकार  की  वित्तीय  ote  अन्य  श्रनियमितताओं  का  उल्लेख  किया  है  ?

 हमारे  संविधान  के  श्रन्तगत  यों  तो  राज्यपाल  को  मंत्रि  परिषद्‌  कीਂ  राय  से  काम
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 Statutory  Resolution  Re.  President’s  Proclamation  in  Phalguna  20,  1897  (Saka}

 -
 relation  to  the  State  of  Tamil  Nadu—adopted

 त्रिदिव  चौधरी

 करना  होता  है  परन्तु  सरकार  को  सजग  सला हें  देने  श्रौर  कोई  गलत  काम  किया  जा

 रहा  हो  तो  उसे  बताने  का  राज्यपाल  को  श्रधिकार  है  ।  राज्यपाल  ने  कितनी  बार  मुख्य  मंत्री

 को  गलत  कार्यों  के  बारे  में  बताया  ।

 केन्द्रीय  सरकार  की  ag  कार्यवाही  बड़ी  ग्रजीब  सी  लगती  है  ।  विधानमंडल  के

 कार्यकाल  के  समाप्त  होने  में  मास  दो  मास  से  कम  समय  यदि  केन्द्रीय  सरकार  6

 दी  तक  प्रतीक्षा  कर  सकती  है  तो  वह  दो  महीने  या  52  दिन  तक  प्रतीक्षा  क्यो  नहीं  कर
 विन

 सकती  ?  अपनी  इस  कायंवाही  से  केन्द्रीय  सरकार  गत  द्रमुक  सरकार  को  शहीद  का  मुकुट

 पहुंना  दिया  हूं  att  श्री  करुणानिधि  स्वतंत्र  और  निष्पक्ष  चुनाव  होने  पर  इसका

 लाभ  उठा  ले  जायेंगे  ।

 श्री  एन०  रामगोपाल  रेड्डी  राज्यपाल  ने  शिष्टाचारवश  तमिलनाडु

 सरकार  की  कुछ  प्रसंशा  की  थी  |  wa  राज्यपाल  ऐसा  नहीं  करेंगे  ।

 द्रमुक  के  बहुत  से  लोग  wa  श्रो  करुणानिधि  को  नीतियों  की  वास्तविकता  को  समझ

 रहे  हैं  ।  बहुत  से  लोग  दल  को  छोड़  चुके  हैं  awe  बहुत  से  wa  शीघ्र  छोड़ने  वाले  हैं  ।

 श्री  एप् ०  कल्याणसुन्दरम  मैं  राष्ट्रपति  द्वारा  तमिलनाडु  में  की

 गई  कार्यवाही  का  पूर्णतया  समर्थन  करता  हूं  ।  द्रमुक  सरकार  गत  चार  वर्षों  के  दौरान  We

 विशेष  रूप  से  ara  स्थिति  की  उद्घोषणा  के  बाद  क्या  कर  रही  थी  ?  यदि  हम  इस  बात
 >

 की  छानबीन  करें  तो  हमें  स्थिति  स्पष्ट  हो  जायेगी  ।  तमिलनाडू  क  लोग  भी  इसका  समथन

 कर  रहे  हैं  यही  कारण  है  कि  जब  प्रधान  मंत्री  ने  15  तारीख  को  तमिलनाडू  का  दौरा  किया

 तो  उनका  भाषण  सुनने  के  लिए  लोग  लाखों  की  संख्या  में  we  थे  ।  यदि  सरकार  को  बरखास्त

 नहीं  किया  जाता  श्रौर  विधान  सभा  भंग  नहीं  की  जाती  तो  इतनी  संख्या  में  लोग  वहां  न

 पहुंचते  ।  करुणानिधि  इस  प्रकार  शासन  कर  रहे  थे  मानों  तमिलनाडू  एक  अलग  स्वतंत्र  देश

 हो  ।  वह  राज्य  की  स्वायतत्ता  को  भी  मांग  कर  रहे  थे  ।  वहं  इस  प्रकार  काम  कर  रहे

 थे  मानों  उनका  केन्द्र  सरकार  से  कोई  सम्बन्ध  न  हो  ।  कोई  श्रायकर  अधिकारी  उनके  मित्र

 केघर  पर  छापा  नहीं  मार  सकता  था  ।  मेरे  दल  के  चार  कार्यकताओं  को  मार  दिया  गया  ।

 बहुत  को  जेल  में  डाल  दिया  गया  ।  हमने  भ्रष्टाचार  ale  कुप्रशासन  सम्बन्धी  श्रांकड़े  एकब्रित  किए

 हैं  la  राज्य  की  स्वायत्तता  की  मांग  कर  रहे थे  हमने ये  सब  बातें  राज्यपाल  के  ध्यान  में  लाईं
 =

 श्र  बाद  में  राष्ट्रपति  को  लिखकर  भेजा  ।  wa  जांच  श्रायोग  की  नियुक्ति  की  गई  है  श्री

 करूणानिधि  के  कई  समर्थक  we  द्रमुक  दल  को  छोड़  रहे  उन्होंने  ऐसा  करुणानिधि  द्वारा

 गलत  नीतियों  के  शभ्रनुसरण  तथा  केन्द्र  से  भिन्न  नीति  श्रपनाने  के  कारण  किया  है  ।

 तमिलनाडू
 के  लोगों  ने  we  राहत  की  सांस

 ली  है
 ।  वे  अ्ाशा  कर  रहे  हैं  कि  सरकार

 हस्ताक्षेप  करके  उन  सब  बुराइयों  को  दूर  करेगी  जो  श्री  करुणानिधि  की  शासन  प्रणाली

 से  उत्पन्न  हुई  हैं
 ।  प्रब  देखना  यह  है  कि  कहां  तक  इन  लोगों  की  श्राशायें  पुरी  होती  हैं  ।

 पिछलें  चार  वर्षों  के  दौरान  श्री  करुणानिधि  ने  जनता  से  मत  प्राप्त  करने  के  लिए

 बहुत  से  राजनीतिक  एवं  mites  हथियारों  का  बहुत  शरारतपूर्ण  एवं  चतुराई  से  प्रयोग  किया  b
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 10  1976  तमिलनाडु  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी

 की  गई  उदघोषणा  के  बारे  में  सांविधिक

 स्वीकृत

 इस  ary में  जिन  शक्तियों  नं  उनका  साथ  दिया  उन्हीं  के  कारण  इस  समय  श्रापात  स्थिति

 लागु  करनी  पड़ी  है  ।  aa  स्थिति  का  गम्भीरतापूर्ण  निरीक्षण  करके  राष्ट्रपति  शासन  के  दौरान

 जनता  को  राहत  दी  जानी  चाहिए

 श्री  करुणानिधि ने  भूमि  सुधारों के  मामले  में  केन्द्र के  प्रयत्न  विफल  कर  रखे थे
 कांग्रेस ने  भ्रपने  शासभ  के  दौरान  भमि  की  ofynar  सीमा  30  tess  एकड़  रखी  थी  लेकिन

 श्री  करुणानिधि  श्री  कामराज  से  ofaa  क्रांतिकारी  बनाने  की  सोच  रहे  थ  उन्होंने यह
 सीमा  घटा  कर  15  एकड़  कर  दी  लेकिन  3  मास  का  छोटा  बालक  भी  15  एकड़  भूमि

 का  स्वामी  रह  सकता  था  ।  इस  कारण  तमिलनाड़  में  बड़े  बड़े  भूपति  उसी  प्रकार  कायम  हैं

 यदि  द्रमुक  सरकार  को  एक  दिन  भी  सरकार  में  बने  रहन  दिया  जाता  तो  15000  से  श्रधिक

 काशतकारों  को  बेदखल  कर  दिया  जाता  ।  तीन  दिन  हुए  एक  श्रध्यादेश  जारी  करके  यह

 बेदखली  रोकी  गई  श्री  करुणानिधि  ने  मन्दिरों  की  या  न्यास  भूमि के  स्वामियों  को  क

 साथ  रखा  है  ।  उनकी  भूमि  करोड़ों  एकड़  सरकार
 को

 उनकी  भूमि  के  बारे  में

 भी  अधिकतम  सीमा  लाग  करनी  चाहिए  ।

 द्रमुक  सरकार  ने  प्रशासन  को  भ्रष्ट कर  रखा  है  राष्ट्रपति शासन  के  दौरान  उन  सभी

 अधिकारियों  का  ख्याल  किया  fad  पिछले  तीन  या  चार  वर्षों  के  दौरान  faa

 किया  हो  ।  विशेषकर  पुलिस  का  ध्यान  रखा  जाना  श्रधिक  श्रावश्यक है
 ।  अ्रधघिकतर

 सरकारी  कर्मचारियों  को  20  सुत्नी  कायंक्रम  का  पता  नहीं  है  ।  श्राप  केवल  श्रधिकारियों  के

 भरोसे रह  कर  20  qat  कार्यक्रम  को  सफल  नहीं  बना  सकते  ।  इस  सम्बन्ध  में  राज्यपाल
 को  क्या  हिदायतें  दी  गई  हैं  कि  वहू  जनता  को  इस  कायं  क्रम  में  भागीदार  बनायें |

 अकाल  राहत  कोष  के  लिए  जो  धन  मिला  था  द्रमुक  सरकार  ने  उसका  दुरुपयोग

 किया  लगातार  तीन  वर्षों  से  वहां  mara  पड़ा  द्झ्रा  इसलिए  श्रकाल  राहत  काय
 को  भ्रधिक  प्रभावी  ढंग  से  चलाया  जाना  wera  श्रावश्यक  है  ।  उसके  लिए  जन  सहयोग

 maa  है  ।  श्राजकल  जनता  को  दिये  गये  ऋणों  की  वसली  के  लिए  स्वयं  जाकर

 जनता  को  डराते  धमकाते  हैं  कि  wet  ऋण  वापस  करो  नहीं  तो  हम  तुम्हारा  पम्प  सेट ले
 जायंगे  या  पश  ले  लिये  जायेंगें  ।  इस  तरह  राष्ट्रपति  शासन  के  दौरान  जनता  को  भड़काया

 जा  रहा है  ।

 केन्द्रीय  गह  मंत्रालय  को  चाहिए  कि  राज्यपाल  तथा  उसके  सलाहकारों  को  ये  हिदायतें

 दें  कि  वें  राजनीतिक  किसान  कृषि  मजदूरों  का  सहयोग  लें  ।  सहयोग  केवल

 उन्हीं  का  लिया  जाये  जो  20  सूत्री  कार्यक्रम  में  पुरा  विश्वास  रखते  हों  ।

 श्री  एस०  राधाकृष्णन :  (Ssqz)  सीमित  समय  होनें  के  कारण  मैं  केवल  एक

 या  दो  बातों  पर  टिप्पणी  करूंगा  |  कल
 से  संविधान  के  श्रनुच्छेद

 356
 पर

 वाद
 विवाद  चल

 रहा  है  ।  राष्ट्रपति  शासन  के  पक्ष  श्रौर  विपक्ष  में  भाषण च्  ea  8  |  परन्तु  मुझे  लगता  है
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 Statutory  Resolution  Re.  President’s  Proclamation  in  March  10,  1976
 relation  to  the  State  of  Tamil  Nadu—adopted

 एस०

 कि  अ्रतुच्छद  356  को  श्रच्छा  खासा  मजाक  का  विषय  बना  लिया  गया  है  ।  27  जनवरीਂ

 को  महामहिम  श्री  शाह  तमिलनाडु  के  राज्यपाल  विधान  सभा  का  श्रधिवेशन  बुला  रहे  थे

 भर  28  जनवरी को  वह  केन्द्र  से  कह  रहे  थे  कि  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  जिसमें  विधि  श्रतुसार
 राज्य  की  सरकार  नहीं  चलाई  जा  सकती  श्रौर  राज्य  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किया  जाये

 राज्यपाल  जैसे  उत्तरदायित्व पुर्ण  पद  पर  बैठने  वाला  व्यक्ति  24  घंटे  में  इस  प्रकार  श्रपने  विचार

 बदलता  इसका  स्पष्टीकरण  गृह-धंत्री  जी  द्वारा  किया  जाना  चाहिए

 यदि  सभी  बुराइयों  को  हटाने  का  तरीका  केवल  राष्ट्रपति  शासन  है  तो  अरन्य  राज्यों

 में  भी  इसे  लागू  क्यों
 नहीं  किया

 ?  द्रमुक  सरकार  9  वर्ष  तक  बनी  रही  ।  इन  9

 वर्षों में  केन्द्रीय  मंत्री  एक  के  बाद  एक  राज्य  का  दौरा  करते  रहे  ।  वहां
 उनका  भरपूर

 स्वागत

 किया  जाता  हार  पहनाये  जाते  हूँ  ate  बढ़िया-बढ़िया  भोज  दिये  जाते  थे  ।  वे  खुले  तौर

 पर  कहते  थे  कि  न्य  राज्यों  को  भी  तमिलनाडु  का  श्रतुसरण  करना  चाहिए  |  गृह  मंत्री

 जी  ने  कहा  कि  वहां  शांति  श्रौर व्यवस्था  एकदम  ठीक  है  ।  wear  मंत्री  भी  राज्य  में

 20  सुतरी  कायक्रम  के  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  में  संतुष्ट  थे  तमिलनाडु  प्रशासन  की  प्रशंसा

 होती  थी  ॥

 श्री  alo  एम०  IGT  (qaTTHT)  महोदय
 ,

 मैं  संकल्प  का  समर्थन  करता  हूं

 राज्यपाल की  रिपोट  के  बारे  में  काफीਂ  चर्चा  हुई  है  ।  लेकिन  रिपोर्ट  को  समग्र  रूप  से

 देखें  तो  पता  चलेंगा  कि  तमीलनाडु  में  केन्द्र  द्वारा  दिये  wa  श्रनुदेशों  की  शभ्रवहेलना  की  जा

 रही  संवधानिक  संकट  उत्पन्न  हो  गया  था  क्योंकि  तमिलनाडु  सरकार  संविधान  की

 उपेक्षा  कर  रही  थी

 श्री  सेझियान  ने  कहा  है  कि  संघीय  ढांचे  में  संविधान  के  श्रन्तगंत  केन्द्रीय  सरकार  को

 किसी  wer  मंत्रीਂ  के  विरुद्ध  जांच  ares  देने  का  श्रधिकार  नहीं  ।  केवल  यहा  बात  वहां  की

 सरकार  को  बर्खास्त  करने  के  लिए  काफी  है  क्यों  कि  संविधान  के  श्रनुच्छेद  356  में  यह  उपबंध

 fe  संसद  द्वारा  निर्मित  विधियों  का  पालन  द्वारा  किया  जायेगा  ।  जब  श्री

 करूणानिधि  से  इस  विषय  में  स्पष्टीकरण  मांगा  गया  तो  उन्होंने  कहा  कि  ह्म  एक  पृथक  इकाई

 ह  हमार  विरुद्ध  संविधान  के  श्रन्तर्गत  कोई  जांच  नहीं  कराई  सकती ।  जो  राज्य

 सरकार  ऐसी  बात  करती  है  वह  संविधान की  उपेक्षा  ही  करती  है  ।

 भ्रनुच्छेद  356  में  दो  बातों का  उपबन्ध है  ।  यदि  विधान  सभा  मं  सरकार  का  बहमत

 समाप्त  हो  जाता  है  तो  उसे  त्यागपत्र  देना  पड़ता  है  ate  यदि  निर्वाचित  सरकार  संविधान  की

 उपेक्षा  करती  है  तब  भी  उसे  सत्ता  में  बने  रहने  का  श्रधिकार  नहीं  ।  उसे  बर्खास्त  किया

 जाना  चाहिए  ।

 भारत  सरकार  के  संघीय  स्वरूप  के  बारे  में  गलत  धारणा  है  ।  सार  यह
 है  कि

 भारत  एकात्मक
 सरकार  है  |  1963  में  पप्चिचम बंगाल  सरकार  a  कहा  सावभौं  मिकता

 प्रांतों में  भी  निहत  है  ।  इस  विवाद  में  उच्चतम  न्यायालय का  विनिर्णय  यह  था

 भौमिकता तो  केवल  केन्द्र  में  है  ।  राज्य  प्रभुसत्ता सम्पन्न  नहीं  है  ।  झ्र्त  हमारे  देश  कीਂ

 शासन-प्रणाली  में  केन्द्रीय  सरकार  ही  प्रमुख  है  ।
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 20  1897  तमिलनाडु  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी

 की  गई  उद्घोषणा  के  बारे  में  सांबिधिक  संकल्प

 ——tqlFF

 श्री  करुणानिधि  ने  हाल  gt  में  कहा  है  कि  ae  चुनावों  में  भाग  नहीं  लेंगे  ।  इसका

 कारण यह  है  कि  वह  जीत  नहीं  सकते  ।  द्रमुक  सरकार  तो  परिस्थितियों  के  कारण  सत्ता  में

 are  थी  ।  लेकिन  9  वर्षों  में  वे  एक  बार  भी  कोई  उपचुनाव  नहीं  जीत  पाये  |

 चुनाव  कब  कराये  कैसे  कराये  जायें  यह  बात  सभा  में  निश्चित  नहीं  हो  सकती  ॥

 उसकी  जगह  श्रलग  है  मैं  संकल्प  का  समर्थन  करता  हूं  ।  देश  की  एकता  अ्रौर

 तत्वों  का  दमन  करने  के  लिए  यह  उचित  पग  उठाया  गया है  ।

 गह  मंत्री  Fo  ब्रह्मातन्द  :  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किए

 जाने  का  वहां  की  जनता  ने  जोरदार  स्वागत  किया है  ।  मरीभा  पर  एकत्र  sar  लखों की
 संख्या  में  जनसमूह  इसका  प्रमाण  है  ।  इस  लिए  विपक्ष  इस  श्रांति  में  नहीं  रहना  चाहिए

 कि  जनता
 ने  प्रधान  मंत्री  के  इस  कदम  की  सराहना  नहीं  यदि  वे  सट्टी  भावना  का

 पता
 लगाना  चाहते  हैं  तो

 वे
 दलों  में  जनता  के  पास  जायें  ate  केवल  करुणानिधि

 से  हीਂ  न  मिलें  ।

 वैसे  तो  प्रधान  मंत्री  का  भाषण  सुनने  के  लिए  भीड़  एकत्र  होती  ही है  ।  लेकिन  उस  दिन

 जितनी  जनता  आई  मैंने  अपन  40  वर्षों  के  राजनीतिक  जीवन  में  नहीं  देखी  ।  मेरा

 विचार है  कि  तमिलनाडु  की  जनता  ने  श्रीमती  गांधी  में  महिषासुर  afedt  का  चित्र  देखा  है

 जिसने  उन्हें  भ्रष्ट  प्रशासन  से  मुक्त  कराया  है  ।  मैं  तो  यहां  तक  कह  सकता  हूं  कि  द्रमुक  कें

 कई  सदस्यों  ने  भी  प्रधान  मंत्री  के  इस  कदम  की  सराहना  की  है  ।

 अ्रापात  स्थिति  लागू  किए  जानें  के  बाद  भी  सरकार  काफी  करती  रहीਂ

 कि  राज्य  सरकार  प्रधान  मंत्री  कीਂ  व्यक्तिगत  श्रालोचना  करने  से  रुक  जायेगी  ।  लोकतंत्र

 में  सत्ताधारी  दल  की  झ्रालोचना  होनी  चाहिए  ,  कार्यों  की  अलोचना  हो  ।  परन्तु

 किसी  के  चरित्र  पर  श्राक्षेप  सहन  नहीं  किया  जा  सकता  ।  देश  के  प्रधान  मंत्री  के  बारे  में

 बेहुदा  बालें  कहना  तर्कसंगत  नहीं

 द्रमुक  सरकार  के  कुशासन  श्रौर  कुप्रबन्ध  के  बारे  में  अव क  सदस्यों  ने  बताया  a

 है  ।  श्रमिकों  की  दशा  किस  प्रकार  बिगड़  रही  तालाबंदी  हो  रही  थी  ।  द्रमुक  के

 लोग  लोगों  को  नाजायज  तरीक  से  धमकाते  थे  ।  पुलिस  तहसील  या  पंचायत

 सहकारी  समितियों  के  कार्यालय  द्रमुक  के  सदस्यों  के
 निर्देश  पर  चलते  थे  |

 राष्ट्रपति  का  शासन  इन  सभी  बातों  को  देखते  हुए  लागू  किया  गया  है  ।  यह  गलत

 धारणा  है  कि  किसी  राज्य  में  झ्रव्यवस्था  फैलने  अथवा  जब  सरकार  न  बनाई  जा  सके  तभी

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  किया  जा  सकता  श्रतुच्छेद  355 में  कहा  गया  है  :  सरकार का  यह

 कत्तव्य  होगा  कि  वह  प्रत्येक  राज्य  को  बाह्म  श्राक्मण  झ्रौर  गड़बड़ी  से  बचाये  और
 ह

 यह  सुनिश्यित कर  कि  प्रत्येक  राज्य की  सरकार  संविधान  के
 उपबंधों  के  श्रनुसार  ।
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 Statutory  Resolution  Re.  President’s  Proclamation  Phalguna  20,  1897  (Saka}
 in  relation  to  the  State  of  Tamil  Nadu—adopted

 wo  न्रहान्द

 हमें  व्यापक  दृष्टिकोण  श्रपनाना  चाहिए  ।  यदि  किसी  राज्य  में  यह  प्रचार  किया  जाता

 है  कि  वह  राज्य देश  से  wat है  या  यदि  उस  राज्य  में  बच्चों  को  ऐसी  शिक्षा  दीਂ  जाये

 जिससे  थे  समझें  कि  इस  देश  के  लोगों  से  वे  भ्रलग
 तो

 केन्द्र
 को

 हस्तक्षेप  करना  ही  होगा  ।

 क्योंकि  उस  समय  हम  यह  नहीं  कह  सकते  कि  शांति  श्रौंर  व्यवस्था  कायम है  ।  अतः  यह

 समझ  लिया  जाना  चाहिए  कि  भारत  संघीय  देश  अवश्य  है  किन्तु  उसमें  शर्क्तिशालीਂ  केन्द्र

 की
 व्यवस्था  है  ।  इस  बात  के  पीछे  एतिहासिक  श्रध्ययन  है  |

 तमिलनाडु  में  राष्ट्रपति  शासन  केवल  इसीलिए  लागू  नहीं  किया  गया  कि  वहां

 या  कुप्रबन्ध  या  श्रधिकारों  का  दुरुपपोग  रहा  या  समस्त  प्रशासन  को

 दलीय  हितों  के  लिए  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  या  दल  के  लिए  धन  इक्ट्ठा  करने  हेतु

 पुलिस का  प्रयोग  फिया  जाता  या  हिन्दी  विरोधी  भावनाओं  को  बढ़ाया  जाता  बल्कि  यह  तो

 समग्र  स्थिति
 को  देख  कर  ही  ऐसा  किया  गया  है  ।  राज्यपाल  ने  aoa  प्रतिवेदन  में  यहीं

 कहा हू
 |

 कई  सदस्यों  ने  कहा है  कि  राज्यपाल  को  निर्वाचित  सरकार  की  श्रालोचना  का  क्या

 अ्रघिकार  हैं  ।  हमें  इस  बात  को  अ्रधिक  तुल  नहीं  देना  चाहिए  ।  यदि
 मैं

 श्राज  किसी  व्यक्ति

 श्रच्छाई  देख  कर  उसकी  प्रशंसा  करता  हूं  तो  इसका  यह  we  नहीं  कल  वहीं  व्यक्ति

 यदि  बुरा  काम  करने  लगे  तो  मैं  उसे  बुरा  न  कहूं  ।  फिर  भाषण  तो  तत्कालीन  सरकार  द्वारा

 ही  तैयार  किये  जाते  हैं  श्रौर  राज्यपाल  उस  भाषण  को  पड़ते हैं  ।  राज्यपाल से  ऐसे  शब्द

 भी  कहलवा  दिये  जाते  हू  जो  वह  कहना  न  चाहते  हों
 ।

 राज्यपाल  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  करुणानिधि  सरकार  को  हटाने  के  भ्रष्टाचार  के  श्रर्तिरिक्त  अन्य

 कारण  भी  दिये  थे  ।  उन्होंने  जांच  श्रायोग  गठित  करने  की  सिफारिश  भी  को  थी  ।

 अनेक  माननीय  सदस्यों  ने  संवैधानिक  eqaearat  का  सहारा  लेते  हुये  कहा  है  कि  केवल

 ही  कारणों  से  सरकार  को  हटाय  जा  सकता  है  भ्न्यथा  नहीं

 यह  बात  प्रसचता  की  है  कि  श्री  मनोहरन  जैसे  माननीय  सदस्य  हिन्दी  के  देश  भर  में  प्रसार  के

 पक्ष  में  है  तामिलनाडु  के  नवयुवकों  के  मन  में  यदि  हिन्दी  के  प्रति  भ्रास्था  पैदा  की  जाये  तो  यह  राष्ट्रीय

 एकता  अ्ौरਂ  परखता  के  लिये  लाभदायक  सिद्ध  होगा  ।

 मैं  श्री  सेझियान  के  उस  वक्तव्य  का  स्वागत  करता  हुं  जिसमें  कहा  गया  है  कि  वे  qarararey

 Wis tT  बहुत  पहले  छोड़  चुके  हैं  ।  श्री  नेदुर्चे  झयान  ae  श्री  करुणानिधि  ने  भी  ऐसा  ही  कहा  है

 परन्तु  द्रमुक  के  कुछ  प्रमुख  लोग  ag  कह  रहे  हैं  कि
 यदि  राज्य  को  स्वायत्तता  प्रदान  नहीं  की  गई  तो

 हुम  पृथक  हो  जायेंगे  ॥

 श्री  सेझियान  :  इस  प्रकार  का  ्रान्दोलन  चलाने  वालों  के  विरुद्ध  यदि  पाप  दण्डात्मक

 कार्यवाही  भी  करें  तो  मैं  सरकार  का  साथ  दूंगा  ।  पृथकतावाद  को  देशद्रोह  समझा  जाये  तथा  भ्रदालतों

 में  इसकी  सुनवाई  होनी  चाहिये  ।  मैं  श्रापका  समयंन  करता  हुं  ।  मैं  देश
 की

 एकता
 के

 साथ  हुं  ।
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 10  1976
 तमिलनाडु  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी

 की  गई  उद्घोषणा  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 ait  के०  ब्राह्मानंद  रेड्डी  इतना  ही  पर्याप्त  नहं  ।  दल  के  कार्पेकर्ताग्रों  को  भी

 राष्ट्रीय  एकता  के  महत्व  को  पुरी  तरह  से  समझना  चाहिये  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  तो  यहां  तक  कहा  था  कि  दल  को  मुक्ति  के  रूप  में  माना

 जिसके  बाद  श्री  करुणानिधि  प्रधान  मंत्री  भी  बन  सकते  हैं  ।

 पर्यटन  विकास  निगम  के  श्रध्यक्ष  ने  भी  कहा  था  कि  स्वायत्तता  सम्बन्धी  मांग  को

 ने  माना  गया  तो  हम  अपनी  पहली  पृथकतावादी  मांग  को  फिर  से  रखेंगे  |

 कोयम्बतूर  में  25  दिसम्बर  से  28  1975  के  दौरान  प्रायोजित  दल  के  पांचवे

 राज्य  स्तरीय  सम्मेलन  में  घोषणा  की  गई  थी  कि  यदि  राज्य  को  स्वायत्तता  प्रदान  करने  सम्बन्धी

 दल  को  मांग  स्वीकार न  की  गई  तो  Sae  के  पास  पृथकता  के  लिए  अपनी  पुरानी  मांग  उठाने  के  सिवाय

 और  कोई  चारा  नहीं  रहेगा  ।  दल  ने  द्रविड़  कणगम  के  साथ  गोपनीय  गठजोड़  कर  रखा  था  ।

 की  जनता  को  भाषा  के  नाम  पर  भड़काया  गया  ।  वहां  की  जनता  को  तमिल

 भाषा  से  प्यार  करते  का  अघिकार  है  ।  यह  बात  किवी  ने  नहीं  कही  है  कि  तमिल  भाषा  का  कोई

 स्थान  नहीं  है  या  इसके  साथ  प्रेम  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  लेकिन  द्र  मुक  यह  कह  कर  कि  यह

 स्ा  जाती  है  तो  तमिल  समाप्त  हो  जायेगीਂ  तमिल  के  लोगों  को  धोखा  देता  रहा  है  ।

 हमारी  मातृभाषा  तेरी  मृत्य  हो  गई  हैਂ  ऐसी  बातें  नहीं  होती  चाहिये  |  स्वर्गीय  पंडित  नेहरू  ने  इस

 बारे  में  ्राश्वासन  दिया  था  म्रौर  श्रीमती  इंदिरा  गांधो  ने  भी  इस  को  दोहराया है  ।

 इतना  ही  छोटे  छोटे  बच्चों  को  भी  राष्ट्रोय  SIC GIES  से  दूर  का  प्रयास  किया

 गया है  ।  यह  बात  बहुत  खतरनाक  है  ।  पाठ्यपुस्तकों  द्वारा  भी  बच्चों  को  राष्ट्रीय  भावनायें  ग्रहण

 करने  से  वंचित  रखा  गया  है  ।  मैं  तमिलनाडु  का  विकास  चाहता  हुं  क्योंकि  मैंने  वहां  wat  राजनैतिक

 जीवन  के  27  वर्ष  बिताये  हैं  ।

 1965  में  भी  तमिलनाडु  में  हिन्दी  के  नाम  पर  एक  श्रान्दोलन  था  ।  मैं  तो  यहां  तक

 कहूंगा  कि  1967  के  चुनाव  द्रमुक  ने  1965  के  के  परिगामस्वरूप  हो  जोते  थे  ।  (eaqaqta)

 श्री  सेझियान  :  यदि  झ्राप  इस  प्रकार  की  बातें  करेंगे तो  लोग  यही  निष्कष॑  निकालेंगे  कि  लोगों

 को  भड़का  कर  ही  सत्ता  प्राप्त  की  जा  सकती  है  ।  द्रमुक  कुछ  न्य  कारणों  से  .  .  .  (saat ars )

 श्री  के०  ब्रह्मानंद  रेडडी  :  लेकिन  यदि  केन्द्रीय
 सरकार  हिन्दी  के  लिये  कुछ  करे  तो  ्रापकों

 इस  प्रकार  की  बातें  नहीं  करनी  चाहियें  ।  राज्य  में  ऐसा  वातावरण  न  बनायें  जिसमें  लोग  Wraarat

 में  बहकर  भड़क  उठें  ।  अ्राप  किसी  कार्यक्रम  की  निन्दा  करें  लेकिन  पृथकतावाद  तथा  हिन्दी  विरोधी

 मामलों  में  श्रापको  raaray  से  काम  लेना  पढ़ेगा
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 —

 i  कि. कक७  ब्रह्मानन्द

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  किये  जाने  के  बाद  हमारा  प्रयास  as  देखना  है  कि  तमिलनाड़ु  की

 जनता  के  लिये  सक्षम  श्रौर  कुशल  प्रशासन  की  व्यवस्था  की  जाये  |  हम  यह  भी  चाहते  हैं  कि

 20  सूत्री  कार्षक्रम  को  लागू  करने  के  लिए  म्रघिकाधिक  जन  प्रतिनिधियों  को  सम्मिलित  करें  ।

 हमारा  प्रयास  में  विकास  की  गति  को  बढ़ाना  भी  रहा  है  ।  प्रधान  मंत्री  की  यह  तीब्र

 इच्छा  है  कि  वर्ष  1976-77  के  लिए  तमिलनाडू  के  विकास  कार्यक्रम  का  परिव्यय  200  करोड़  रुपये

 से  कम  न  हो  ।  ag  देखना  भी  हमारा  कत
 व्य

 है  कि  तमिलानाडु  में  प्रति  व्यक्ति  राशि

 me  कन  tan
 निवेश  में  भी  वृद्धि  हो  ate  तमिलनाडू  की  जनता  को  इस  विकास  से  लाभ  पहुंचे  ।

 मैं  मानतीय  सदस्यों  से  करूंगा  कि  इस  संक्रल्प  का  समथन  करें  |

 श्री  सेझियान  :  तमिलनाडू  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  प्रजातंत्र  विरोधी है
 ।

 संविधान  पर  करने  में  सहयोगी  बनने  से  हम  इनकार  करते  हैं  हम  इस  उत्तर  से  सन्तुष्ट

 नहीं  हैं  ।  श्र्त  हम  विरोध  में  सभा  भवन  से  बाहर  जाते हैं  ।

 तत्फदचात  श्री  सेझियान  तथा  कुछ  र्थ  aaa  सदस्य  सभा  भवन  से  बहर  चलें

 गये

 Shri  Sezhiyan  and  some  other  hon.  Members  then  left  the  House

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 यह  सभा  तमिलनाडू  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  वें  भ्रनुच्छेद  356
 ae ना  प्रन्तगंत  31

 1976
 को  जारी  को  गई  उद्घोषणा  का  अनुमोदन  करती

 है  ी

 लोक  सभा  नत  विभाजन  ga  ।

 The  Lok  Sabha  divided.

 पक्ष  में  176  विपक्ष  में

 Ayes  176  Noes  3

 प्रस्ताव  रवीकृत

 The  motion  was  adopted.

 तत्फचात्‌  लोक  संभा गु  11  1976/21  1897  (ae)  के  11  बज

 ho  to
 तक  के  लिये  स्थगित हुई

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  clock  on  Thursday  March  1976
 Phalguna  27,  1897  (Saka
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